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 751  पांचवी  योजना के  दौरान  कपड़ा  Task  Force  on  Textile  Industries
 किन उद्योग  waar  कर्मी-दल  during  Fifth  Plan  5-56

 752  भारत  में  मुद्रास्फीती  रोकने  के  लिये  Steps  to  check  Inflation  in
 India  a  क  |  56 क।यंवाही

 753  रेल  हड़ताल  के  कारण  अत्यावश्यक  Rise  in  prices  of  Essential  com-
 modities  due  to  rail  strike  56 वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 Rise  in  price  index  and  payment 754.0  मूल्य  सुचकांक  में  वृद्धि  और  केन्द्रीय  of  D.A.  to  Central  Government
 सरकार  के  कमंचारियों  को  महंगाई  employees  ry  ह  अ  .  57-58

 भत्ते का  भुगतान

 Major  changesin  aviation  policy 755  बिमान  चालन  को  मितव्ययी  बनाने
 for  making  aircraft  operation

 के  faq  विमानन  नीति  में  भारी  economic  .  58
 परिवर्तन

 Agreement  between  India  and
 756  इलायची  और  अरंडी  के  तेल  के

 USSR  to  buy  more  Cardamom
 अधिक  mar  में  क्रय  के  संबंध  and  Castor  oil  .  58-59
 में  भारत और  रुस  के  बीच  समझौता

 Reduction  in  excise  duty  on
 757  रोबस्टा  काफी  उत्पादन  शुल्क  robusta  coffee  e  e  eo  59

 में  कमीਂ  करना

 758
 एशियाई

 विकास  बैंक  की  ऋण  देने  Changes  in  lending  policies  of
 al  opmer  ry

 संबंधी  नीतियों  में  परिवर्तन
 Asian  Dev  Apes  ah  1  Bank  59-60

 Setting  up  of  a  Tobacco  Board  60 759  पा  बोर्डे  गठन
 c  *  60

 760  भारतीय  निगम  द्वारा  रुई  का  Import  of  cotton  by  CCI

 आयात

 (vi)
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 761  श्रीलंका  को  चोरी  for  अफीम  smu:  ling  of  opium  to  Sri
 1  *  e  थे  चक  62

 ले  जाया  जाना

 762  खास  कजोरा  परसिया  और  न्यू  Capital  raised  by  public  issued

 by
 owners.of  Khab  Kajora, सतग्रांम  के  मालिकों  द्वारा  Parsea  and  New  Satgram  .  61-62

 जनिक  शेयर  जारी  करके  जमा

 की  गई  पूंजी

 Dec क 21010.  111  India’s  share  in  world 763  ena  fala  से  के  भाग  मे
 exports  के  ea  e  62

 Figures  of  textile  exports  चक  च  62-63 764  teresa  निर्यात  के  आंकड़

 Vast  Potential  of 765  पंजाब  के  उदयोगों  की  अधिक  क्षमता
 Industries

 Punjab
 थि  e  63-64.

 766  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  आस्टीलिया  Late  shipment  of  greasy  wool
 e a a  ग्रीजीਂ  ऊन  का  देर  से

 from  Australia  by  STC  64,

 वाया  जानी

 767  सरकारी  विभागों  और  सरकारी  Wage  Freeze  in  Government

 क्रमों  में  वत्तन  वृद्धि  पर  Departments  210  Public  Sector
 Undertakings  64

 qq

 768  वार्शिगटन  में  अंतर्राष्टीय  wet  कोष  I  {.F.’s  meeting  in  Washing-
 i  ton  e  e  *  e  .  65

 769  अमरावती  में  आयकर  अधिकारी  द्वारा  Raid  by  Income  Tax  Officer  in

 छापा  मारा  जाना
 Amraoti

 has
 Rise  in  prices  of  Essential  Com- 770  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में

 modities  ह  65-66

 771  आधिक  उपायों  को  ges  बनाना  Tightening  of  Economy  Measures  66-68

 772
 बम्बई

 पत्तन  से  अखबारी  कागज  की  Demurrage  charges  for  not

 clearing  Newsprint  Consign-
 खेप  को  न  उठाने  के  कारण  ment  from  Bombay  Port  68-69
 विलंब  शल्क

 Effect  of  Additional  Emo!lu-
 773  अतिरिक्त  उपलब्धि

 ments  (Compulsory  Depos
 अध्यादेश  का  सरकारी  कमंचारियों  Ordinance  on  Government
 पर  प्रभाव  Employees  69

 Flights  between  Delhi  and 774  लखनऊ  हवाई  aes  से  होकर  जाने
 Calcutta  touching  Lucknow

 वाली  दिल्‍ली  और  कलकत्ता  के  Airport  69

 बीच  विमान  सेवाएं

 Non-availability  of  Towels  and 775  भारतीय  हवाई  अड्डो  पर  तौलियों
 Soaps  at  Indian  Air  Ports

 और  साबुनों  का  उपलब्ध  न  होना
 69-70

 776  मोटी  किस्म  के  कपड़े  TY
 aw

 बिक्री  Sale  of  Coarse  Cloth  e  ®  9.0

 (४71)
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 777  राष्ट्रीयकृत  set  में  अधिकारियों  के  Submission  of  report  by  the
 | Committee  Appointed

 वेतनमानों  को  युक्तिसंगत  बनाने  Rationalise  Pay  Scales  of

 के  लिये  नियुक्त  समिति  द्वारा  Officers  in  Nationalised  Banks  70-71

 प्रस्तुत  करना

 Loan 778  बिहार  राज्य  को  विकास  कार्यों  के  given  by  LIC  ‘to  Bihar
 its

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा
 State  for  Development
 Works  ह  71

 ऋण  दिया  जाना

 779  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  Revision  in  Rates  of  HRA  and

 CCA  Payable  to  Central
 देय  मकान  किराये  wa  औरਂ  Government  Employees  म्रा-प्थ
 तगर  प्रतिपुति  भत्ते  की  दरों  में

 पुनरीक्षण

 780  सिक्योरिटी  कागज  का  उत्पादन  Production  of  Security  Paper  72

 72-73 781  बैंकों  में  समयोपरि  भत्ते  का  भुगतान  Payment  of  OTA  in.Banks

 782  गत  14  महीनों  में  केन्द्रीय  सरकार  D.A.  granted  by  the  Central  Go-

 द्वारा  अपने  के  लिये
 vernment  to  its  Employees  du-

 the  last  Fourteen  Months  73-74

 मंजूर  गया  महंगाई  भत्ता

 783  हिमाचल  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  Opening  of  Branches  of  Natio-
 nalised  Banks  in  Himachal की  शाखायें  खोलना
 ‘Pradesh  74

 784  भारतीय  रुपये  की  क्रय  शक्ति  Purchasing  power  of  Indian

 Rupee  75

 785  बीमा  नियंत्रक  कार्यालय  को  शिमला  Shifting  of  Office  of  Controller
 of  Insurance  from  Simla  to

 से  दिल्‍ली  में  लाना  Delhi  e  75

 Share  holders  of  Ex-servicemen 786  एक्स  सर्विसमन  एयरलिक
 Air-link  Transport  Service

 सर्विसेस  प्राइवेट  लिमिटेड  के  Private  Limited  75-76
 हिस्सेदार

 787  आम  का  निर्यात  Mango  export  76

 788  ole  faa  की  कमी  Shortage  of  small  Coins  e  77

 77-79 789  रुपये  का  मूल्य
 Value  of  Rupee

 790  मयोथूरा  में  एक  हवाई  ag  =  के  Decision  on  construction  of  an

 निर्माण  संबंधी  निर्णय
 Air  port  at  Mayithura  79

 791  बैकों  और  अन्य  वित्तीय  Loan  given  by  Nationalised
 ‘Banks  and  other  Financial

 संस्थाओं  द्वारा  बड़े  औद्यो  fra  Institutions  to  Large  Indus-
 गृहों  को  feat  गया  ऋण  शक  80 Houses

 792  विभिन्न  मंत्रालयों  के  वित्तीय  क्रिया  Increase  in  audit  observations
 regarding  Financial  transac-

 कलापों  के  बारे  में  लेखा-परीक्षा  80
 टिध्पणियों  की  संख्या  में  वृद्धि

 tions  of
 various

 Ministries

 (viii)
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 > क  Total  value  of  goods  exported 793  वर्ष  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  to  EEC  80-81
 देशों  को  निर्यात  किये  माल

 countries  last  year

 का  मूल्य

 94  सय चत  विकास  कार्यक्रम  के  Oversease  market  surveys  under-
 81

 गत  विदेशीਂ  मं  मंडियों  सबंधी
 taken  under  the  U.N.D.  ढ

 सर्वेक्षणों  का  किया  जाना

 795  वष  1972-73  के  दौरान  पालिसी  Unadjusted  amount  of  annual

 धारियों  द्वारा  वार्षिक  प्रीमियम
 premium  deposited  by  policy
 holders  during  1972-73  81-82

 की  जमा  की  गई  गर-समायोजित

 796  दिल्‍ली  मं  पयंटक  होटलं  Tourist  Hotels  in  Delhi  82

 797  पश्चिम  बंगाल  के  बुनकरों  को  सुत  Supply  of  Yarn  to  West  Bengal
 सप्लाई  Weavers  82

 798  सरकारी  व्यय  में  मितव्ययता  बरतने  Appointment  of  a  Committee

 का  gaia  देंने  के  हेतु  एक  to  suggest  Economics  in  Gov-

 समिति  की  नियक्ति
 ernment  Expenditure  83

 799  सोवियत  संघ  से  कपास  का  आयात  w  cotton  from  Soviet import  ol
 Union  o  83

 800  मद्रास्फीती  रोकने  के  काय  क
 वाहियां

 Steps  to  check  inflation  83-86

 801
 इंडियन  एयर  लाइंस  मे

 बिता  काम  के  Workers  idle  in  Indian  Airlines  86

 कर्मचारी |

 Functioning  of  Finance  Corpo- 802  देश  में  fra  निगमों  का  कायकृरणਂ
 ration  In  the  country  e  86-87

 803  कपड़  के  निर्यात  में  कमी  Decline  in  Textile  Export

 804  राज्यों  द्वारा  ओवर  ड्राफ्ट  श  थक Overdrafts  by  States

 805  दक्षिण  दिल्‍ली  में  चल  रहे  प्लाह्टिक
 Non-payment  of  Income  tax  by

 al  सामानਂ  बनाने  वाले  कारखाने  ‘Plastic  Factories  functioning
 द्वारा  आयकर  न  दिया  जाना  in  South  Delhi  88

 6  इंडियन  एयरलाइंस  में  अपव्यय  को  Success  achieved  in  eliminating
 रोकने  में  प्राप्त  सफलता  asteful  practices  in  Indian

 Airlines  ry  .  88

 807  भारत  और  सेनेगल  के  बीच  व्यापार  Trade  pace  between  India  and

 qa  Senegal  89

 Seizure  of  silver  from  a  truck 808  दिल्‍ली  में  एक  टक  से  चांदी  की

 सिल्लियों  का  बरामद  किया  जाना
 in  Delhi  89

 Loss  suffered  by  Ministries  on 809  मंत्रालयों  को  उनके  द्वारा  की  गयी
 various  services  performed  by सेवाओं  संबंध  म॑

 हुई  हानि  them  89

 (ix)
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 keyitems 810  प्रमुख  वस्तुओं  का  निर्यात  00०

 811  रबड़  बों  के  मचारियों  द्वारा  Demand  of  Bonus  by  Rubber

 बोनस  की  मांगਂ
 Board  Employees ्  go

 Financial  Assistance  to  Kerala  go 812  केरल  को  वित्तीय  सहायता

 केरल  में  पयटन  स्थलों  का  विकास  Development  of  Tourist
 89015.0

 in  gt
 Kerala

 814  पिछड़े  क्षत्रों  में  पूजी  निवश  करने  Funds  Earmarked  by  LIC  for

 के  लिये  जीवन  बीमा  निगम
 investment  in  backward  areas  91-95

 arr  धन  का  fa  तन

 815  काफी  का  निर्यात  Export  of  Coffee  92

 816  मुद्रा  सप्लाई  में  कमी  करने  के  बारे  Suggestion  made  by  Economists

 regarding  reduction  in  money में  अथंशास्त्रियों  द्वारा  दिए  ar.  supply  ह  ह  92
 सुझाव

 सोना  की  अधिकतम  सीमा  Ceiling  on  Gold  श  92-93

 Assistance  from  World  Bank 818  चम्बल  परियोजना  के  विकास  के

 लिय  विश्व  बैंक  से  सहायता
 for  development  of  Chambal

 e  o project  )  93

 819  पालम
 )  के  निकट  होटल  Proposal  to  construct  hotel  near

 .  च्
 निर्माण  का

 Palam  (Delhi)  93

 Assistance  from  International 820  अंतर्राष्ट्रीय  मृद्रा  कोष  से  सहायता
 Monetary  Fund  क  क  94

 821  पश्चिम  adda  देशों  में  भारतीय  Vast  scope  for  Indian  woollen
 knite  wearin  West  European बनती  वाले  ऊनी  कपडों  की  countries  .  94

 काफी

 822  am  अभियान  Tea  export  drive  94-95.

 Purchase  ofjute  by  JCI  in  Bihar  95 823  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  बिहार
 में  पटसन  की  खरीद

 824  सबरीमाला  का  विकास  Development  ol  Sabarimala
 )

 (Kerala)  06७

 825  केरल  राज्य  सरकार  Direstions  issued  to  SBI  to  stop
 प्रस्तुत

 payment  of  Bills/cheques  pre-

 बिलों
 को  भुगतान  रोकने  sented  by  State  Government

 के  faq  we
 ar  आफ  इंडिया  of  Kerala  96

 को  जारी  fea  गये  निदेश

 826  सरकारी  वाहनों  का  प्रयोग  करने  पर  Restrictions  placed  on  various

 विभिन्न  मंत्रालयों  विभागाध्यक्षों
 Ministries,  Department,  heads
 and

 other  personne!  प  the

 तथा  अन्य  कार्मिकों qe  use  of  Govt.  owned  vehicles  96-97
 बनंघ

 (x)
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 827  करों
 oe  CS  |

 Arrears  of  Taxes  97-98 की  बंकाया  राशि

 828  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  के  लिए  Meeting  in  Paris
 ne

 for  Inter-
 सुधार  national]  ह  A

 (01161.  ee ् ary  R .  eforms  98-99
 पेरिस  में  बैठक

 829  काल  धन  का  पता  लगाने  के  उपाय  Steps  to  unearth  black  Money  99

 Distribution  system  of  Essential 830  आवश्यक  वस्तुओं  की  वितरण  व्यवस्था
 Commodities  कि  99-100

 Enhancement  jn  the  Limit  fixed 831  मकान  किराए  की  रसीदी  की  छट  के
 for  exemption  of  House  Rent

 निर्धारित  राशि  सीमा
 Receipts  «  100

 बढाता

 832  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  विभिन्न  श्रेणियों  Loan  advanced  by  Nationalised
 Banks  to  various  categories  of

 के  व्यापारियों  को  seer  dealers  100-1  G1

 833  gat  पाकिस्तान  से  आय  शरणा्ियों  Grant  of  Ex-gratia  compensation
 for  refugees  from  West

 को  अनुग्रह-अनुदान  देना  Pakistan  e  e  Ior

 834  Improvement  in  Internal  and कलकत्ता  हवाई  अड्ड  से  जाने
 International  Flights  to,  from कलकत्ता  हवाई  ASS  पर  आने  and  through  Calcutta  Air-

 IOI-102 वालीਂ  तथा  वहां  से  होकर  जाने  port
 वालोਂ  आंतरिक  अंतर्राष्ट्रीय
 उड़ानों  में  सुधार

 Scheduled  Casts 835  बैंकों  में  अनुसुचितਂ  जाति  Vacancies  for

 तथा  अनुसुचित  जनजातियों  के
 and  Scheduled  Tribes  in  the
 Nationalised  Banks  +  102-103

 लिए  रिक्ति  पद

 836  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  fares  मंडल  Representation  of  S.C.  and  S.T.

 by  the  Board  of  Directors  of में  अनुसुचित  जातियों  तथा
 Nationalised  Banks  103-104

 सूचित  जनजातियों

 घत्व

 83  7  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  Nationalisation  of  Banks  104

 838  Representation  of  S.C.  and  S.T. राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  अनुसुचित  जाति
 in  Nationalised  Banks तथा  अनुसुचित  जनजाति  ar

 104-105

 निधित्व

 submitted 839  छूट  राज  सहायता  योजना  वापिस  Memorandum  by
 Handloom  Weavers  regarding य  जाने  के  संबंध  में  हथकरघा  withdrawal  0.0  Rebate  Subsidy

 बुनकरों  द्वारा  fear  ज्ञापन  Scheme  e  e  105-506

 840  आबंटन  में  कटौती  का  Affect  of  cut  in  Allocations  on भारतीय
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  /

 LOK  SABHA
 DEBATES

 (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
 पाण

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 26  1974/4  1896  (7)

 Friday,  July  26,  4,  1896  (Saka)

 ——

 लोक-सभा  ग्यारह  बजकर  4  मिनट  पर  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  4  minute  past  Eleven  of  the  clock

 [rere  महोदय  पीठासीन  हु  ए

 | LMe.
 SPEAKER  in  the  Chair

 प्रहनों  कें  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS TO  QUESTIONS

 fanaa}  asa  यात्रा  के  दौरान  alas  विषय

 81.  श्री  dio  की०  चन्द्रप्पत :
 at  सी०  जाफर  WS:

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  रूस  की  यात्रा  की  थी  और  वहां  पारस्पारिक  आर्थिक  हित  की  समस्याओं

 पर  चर्चा  की  थी  ;

 oe  a
 a

 यदि  तो  चाचित  मामलों  का  स  eq:  Ys ;  और

 इन  चर्चाओं  के  परिणाम  क्या  निकले  नज  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  से  हां  ।  To  एस०  एस०  आर०  की  यात्रा
 एक  यात्रा  जैसी  थी  ।  फिर  आपसी  आशिक  हितों  के  सोवियत  ऋणों  at

 ो शर्तों  को  उदार  बन/कर  ,  भारत  की  विकस  परियोजनाओं  पर  होने  वाले  खच  को  पूरा  करने  के  लिए  नये
 ऋग  तथा  *कोमिकनਂ

 के  इण्टरनेशनल  इन्वेस्टमेन्ट  बैन्क  द्वारा  परियोजनाओं  के  लिए  खर्च  की  व्यवस्था
 करना  आदि  पर  वहां  के  अधिकारियों  के  स/थ  ब/तचीत  कर  इस  मौके  का  फायदਂ  उठाया  गया  यह  बातचीत
 जानकारी  हसिल  करने  के  रूप  में  हुई  इस  बारे  में  और  आगे  बातचीत  की  उम्मीद  है

 श्री  सी०  क  ०  चन्द्रपत  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  उन्होंने  के  इंटरनेशनल
 इन्वेस्टमेंट  बैंक  के  साथ  बातचीत  की  थी  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  देश  मूद्रास्फिति
 मूल्य  वृद्धि और  पूंजीवादी  आर्थिक  संकट  की  समस्याओं  से  मुक्त  है  और  मुद्रा  की  स्थिति  स्थिर  क्या  मैँ

 1
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 पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  ने  उनके  साथ  अपनी  कठिन  स्थिति  और  आर्थिक  संकट  में  अधिक  लाभप्रद

 आधिक  सहयोग  के  उद्देश्य  से  बातचीत  की  थी  जिससे  हम  किसी  हृदतक  आर्थिक  संकट  को  दूर  कर  सकें  ?

 श्री  यदावन्तराव  चब्हाण  :  जैसाकि  मैने  बताया  है  जब  इन्टरनेशनल  इन्वेस्टमेंट  बैंक  के  चेयरमन  के

 साथ  बातचीत  हुई  थी  तब  श्री  कौल  ने  जो  मेरे  साथ  गय  वहां  के  वित्त  मंत्री  के  साथ  सामान्य  चर्चा  की

 थी  ।  हम  जानना  चाहते  थे  कि  किस  प्रकार  का  काम  कर  रह  हैं  और  हमें  किस  प्रकर  की  सहयता  दे

 सकते  हमारा  विचार  इन  संस्थाओं  से  सम्पक  स्थापित  करना  था  ।  यह  बातचीत  लः्भप्रद  थी  और  इस

 के  अधार  पर  आग  कार्यवाही  की  जा  सकती  है

 सी०  को०  :  जब  श्री  ब्रेजनेव  ने  भारत  यात्रा  की  थी  तो  भारत  के  स/थ  अनेक  आर्थिक

 समझौते  किय  गये  थे  ।  जब  हमारे  वित्त  मंत्नी  ने  रुस  का  दौर  किया  था  तो  उन्होंने  उन  समझौते  पर  आगे

 कार्यवाही  करने  के  बारे  में  रूसी  प्राधिकारियों  के  साथ  बातचीत  की  होगी  ताकि  आर्थिक  सहयोग  और  बढ़

 और  हमें  लाभ  पहुंचे  ।  मुझे  आशा  है  कि  वह  मेरे  पहले  प्रश्न  का  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  समझौते  के  किसी  ares  विशेष  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  बातचीत

 नहीं  की  गई  थी  ।  परन्तु  निश्चय  ही  समझौते  के  कुछ  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  अनुसरणात्मक  कार्यवाही
 के  विचार  से  बातचीत  हुई  थी  रुस  और  भारत  के  बीच  आर्थिक  सहयोग  के  लिय  एक  संयुक्त  आयोग

 बना  हुआ  है  विचार  है  कि  इस  संयुक्त  आयोग  की  इन  मामलों  के  बारे  में  बातचीत  करने  के  लिये  रुस

 में  बैठक  जैसाकि  मं  ने  बताया  है  कि  व्यापार  और  आर्थिक  सम्बन्धी  में  सुधार  समझौते  का  एक  पहलू

 हमने  आर्थिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  बातचीत  की  थी  ।  पहले  प्रश्न  में  माननीय  सदस्य  ने  गैर  समाजवादी

 देशों
 को

 मुद्रास्फीत  सम्बन्धी  परिस्थितियों  के  बारे  में  पुछा  था  कि  हमने  इस बारे में  बातचीत की  थी
 या

 नहीं  ।
 में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  इस  पहलू  विशेष  पर  बातचीत  की  गई  थी  या  नहीं  परन्तु  ये  बातें  हमेशा

 हमारे  दिमाग  में  थी  ।

 Sto  |. ह: | च्े  दंडवते  :
 मे

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता हुं  कि  क्या  खाद्यान्न  और  विशेषकर  गेहूं  के आयात

 की  समस्या  के  बारे  में  भी  बातचीत  की  गई  थी  क्योंकि  हमें  पुनः  वापस  करने  में  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ?
 क्या  वित्त  मंत्री  ने  महसुस  किया  है  कि  इस  करार  के  आधार

 पर  यदि हम
 आयात  को  वापस

 करते  है  तो  मूल्य  के  रूप  में  हमको  अधिक  धनराशि देनी  पड़ेगी  ।  अतः  क्या  इस  बात  को  ध्यान में  रखते  हुए

 पहले  से  किये  गये  आयात  के  बारे  में  कोई  ढील  दिये  जाने  का  उल्लेख  किया  गया  था  ?

 शी  यदावन्तराव  चव्हाण  :  मैंने  मूल्य  के  सम्बन्ध में  अथवा  वापसी  सम्बन्धी  शर्तो ंके  वारे में  कोई

 विशेष  बातचीत  नही  की  थी  ।  निःसंदेह  उर्वरक  इस्पात  और  गेहूं  जैसी  महत्वपूर्ण  वस्तुओं  at  सप्लाई  के

 बारे  में  बातचीत की  गई  थी  ।  चर्चा का  मुख्य  विषय  भुगतान  की  शर्तों  को  नमे  बनाना  था

 श्री  दौनेन  भट्टाचार्य  :  क्या  पारस्परिक  बातचीत  के  दौरान  रूस  द्वारा  भारत  को  दिये  जाने  वाले  ऋण

 और
 विश्व  बैक  तथा  अन्य  पूंजीवादी  देशों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  पर  देय  ब्याज  की  तुलना

 की  गई

 थ्री  Tara aS  चब्हाण  :  तुलना  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बातचीत  नहीं

 हुई  ।

 श्री  समर  गुह  :  क्या  रूस  सरकार  का  ध्यान  इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  था  कि  रूस  भारत

 से  मिट्टी के  उव॑ रक  और  शुद्ध  तेल  उत्पादों  का  मूल्य  अन्य  पुर्व  योरुपीय  देशों  से  अधिक  लेता है  ?

 मैने श्री  PAC CCL]  चव्हाण  oa  ad
 यह  प्रश्न  नहीं

 उठाया
 था  क्योंकि  में  ने  ऐसा  करना  उचित  नहीं  समझा  |
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 देश  सें  प्द्रास्फीलि  पर  नियंत्रण  पान  क  लय  भारतीय  HamieaAay  से  प्रत  प्रस्ताव

 *  34  ait  Yio  TTes

 श्री  डी०  gto  देसाई

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  क्ष  करग  कि :

 क्या  प्रो०  सी०  एन०  वकील  की  अध्यक्षता  में  अर्थशास्त्रीयों  के  एक  दल ने  मुद्रास्फीति  पर

 पाने के  लिये  कोई  योजना  सरकार  को  भे  जी

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 (77)  क्या  मुद्रा  को  सुचकांक  से  सम्बद्ध  करने  के  सुझाव  पर  सरकार  को  प्रतिक्रिया  अनुकूल  है
 ?

 वित्त  dal  यदावस्तराव  हां  ।  प्रो०  सी०  एन०  वकील  की  अध्यक्षता  में

 अथशाख़ियों के  एक  दल  ने  1974 में  मुद्रास्फीति  को  रोकने की  नीति  के  बारे  में  एक  ज्ञापन  दिया

 था  ।  ज्ञापन  के  अनुपूरक  में  अ्थ॑शास्त्रीयों  ने  1974  में  एक  विस्तृत  प्रस्तुत  की  है  जिसमें

 बोम्बला  के  नाम  से  रुपय  को  चलन  से  हटाने  के  लिए  एक  योजना  की  कार्यविधि  बतायी  गयी  है  ।

 अधंशास्त्रियों  ने  मुद्रा  उपलब्धि  को  चलन  से  हटाने  के  लिए  जो  तरीके  सुझाय  सरकार  उनसे

 सहमत  नहीं है  ।  दूसरे  सुझावों पर  या  तो  पहले  से  ही  अमल  हो  है  या  उनकी  विस्तृत जांच  की  जा  रही

 e  ।

 भारत  की  मौजूदा  स्थिति  में  सूचक  अंक  जोड़ने  की  तकनीकी  अमल  में  लाय  जाने  के  लिय

 यकत  नहीं  समझी  जाती  ।

 sty  पी०  गंगादेव :  खर्चे और  मुद्रा  के चलन  पर  नियंत्रण  रखने  संबंधी  किये  गये  आर्थिक  उपायों  के

 अतिरिकत  में
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  जिनपर  इस  मुद्रास्फीति  का  सीधा  और

 गम्भीर  प्रभाव  पड़ा  है  राहत  देने  के  लिये  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  की  जायेगी  ?

 श्री  चव्हाण :  शायद  हम  प्रो०  सी०  एन०  वकील  द्वारा  प्रस्तुत  योजना  विशेष  कीः  चर्चा
 कर  गठ  >

 ५0 ए  ।  यदि  ag  प्रश्न  उसी  का  अंग  तो में  उसका  उत्तर  दे  सकता  हूं  अन्यथा  यह
 एक  सामान्य  प्रश्त हैं

 पी०  गंगादेव  :  रुपय  क  मूल्य  घट  रहा  है  इसलिये  क्या ्य  पुछ  सकता हुं  कि  क्या  सरकार  ने  रुपये

 के  मन  को  जीवन  बीमा  निगम  कौ  पालिसियो ं,  भविष्य-निधि  योजनाओं  और  उपदान
 योजनाओं

 के

 मूल्यों  को  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  साथ  जोड़ने  के  बारे  में  विचार  किया  है  त[कि
 निश्चित  आय  at  को

 rate
 के  समय  कठिनाइयों  का  सामना  न  करना  पड़े  और  यदि  हां  तो  वे  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 कर रहे  हूँ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुख्य  प्रश्न  अथशास्त्रियों की  के  बारे  में  है  ।  कया  यह  पूरक  प्रश्न  उस  से
 न्धित है  ?  मेरे  विचार  में  तो  यह  सामान्य  प्रश्न  है  ।

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण :  एक  तरीके से  यह  सम्बन्धित  ही  है  क्योंकि  यह  वह  एक  सुझाव  है
 जो

 करती और  बचत  को  जोड़ने  सम्बन्धी  सुचकांक  की  योजना  की  सिफारिशों  का  अंग  है

 faaread:  यह  प्रश्न
 सम्बन्धित  है  परन्तु  जैसाकि  मेने  स्पष्ट  किया है  हम  हमको  स्वीकार  नहीं  Het

 सकते  क्योंकि  सरकार  सूचकांक  शे  जोड़न  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 शी  rae  गुप्त :  इस  बात  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए  कि  वित्त  मंत्री  द्वारा  बजट  प्रस्तुत किय  जाने के

 गत
 तीन

 महीनों
 की

 अवधि
 में  सरकार

 ही
 के  अनुसार  मूल्य  सूचकांक  में  10 प्रतिशत से  अधिक

 की  वृद्धि
 हो  चुकी है  क्या  मैँ  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  सरकारने  इस  योजना  मे  सम्मिलित कुछ  प्रस्तावों

 ही 3
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 जैसे  हर  वर्ष  मुद्रा  उपलब्धि  में  अधिक  से  अधिक  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  होनी  चाहिये  और  दूसरे  सरकारी

 वितरण  व्यवस्था  को  सुदृढ़  जाना  चाहिये  और  इस  प्रयोजन  के  लिये  रक्षित  भण्डार  बनाये  जाने

 चाहिये  और  अनिवार्य  वसुली  लागू  की  जानी  चाहिये  ,  विचार  किया  है  ?  qaAaay  के  इस

 ग्रुप  दवारा  बताये  गये  इन  विशिष्ट  उपायों  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  विचार  वे  उनके  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही  कर  रह  है
 ?

 यशवतराव  चव्हाण  :  जेंसाकि  मेने  कहा  है  प्रो ०  सी०  एन०  वकील  की  योजना  में  अनेक  सुझाव

 हूँ  जिनको  सरकार ने  सिद्धान्त  रूप
 में  पहले  ही  स्वीकार  कर  रखा  है  और  कुछ  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  ।  जहां  तक  मुद्रा  उपलब्धि  को  पांच  प्रतिशत  तक  सीमित  रखने  के  विशिष्ट  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 वहू  उनकी  पेकेंज  योजना  का  अंग  है  ।  हम  इसको  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  करते  है  कि  हमें  मुद्रा  उपलब्धि

 कम  करने  को  दिशा  में  प्रयत्न  करने  चाहिये  और  उसका  देश  में  उत्पादन  के  स्तर  के  साथ  संतुलन  रखना

 चाहिये  ।  इस  नीति  को  स्वीकार  किया  गया  है  और  इसी  उद्देश्य  से  मूद्रा  वित्तीय  तथा  उत्प।दन  में  विभिन्न

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  परन्तु  यह  कहना  कठिन  है  कि  हम  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  इस  फो  गणित

 या  मात्रा  के  हिसाब  से  पांच  प्रतिशत  ही  निर्धारित  किया  जाना  चाहिये  ।

 जहा  तक  अन्य  सुझाव  का  सम्बन्ध  है  यह
 बनाने  के  लिये  वचनबद्ध हूँ

 तो
 स्पष्ट  ही  है  कि  हम  सरकारी  वितरण  व्यवस्था  को  द्ढ ८

 थी  इन्दजीत  गुप्त  :  परन्तु  अब  तो  उसे  सुदृढ़  बनाने  की  बजाये  कुछ  हुद  तक  समाप्त  किया  जा  रहा

 है  ।

 श्री  यदावस्तराव  चन्हांण  :  कुछ  वस्तुओं  को  अपने  हथ  में  लेने  के  वारे  में  किये  जाने  वाले  कुछ  उपायों

 में  परिवर्तन  का  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  हम  सरकारी  वितरण  व्यवस्था  समाप्त  करने  जा  ५ «3 स्हह  |  हम  इसके  लिये

 वचनबद्ध  है  कि  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  लिये  रक्षित  भण्डार  बनना  ही  होगा  और  समाज  के  कमजोर

 वर्गों  की  सहयता  के  लिये  उनका  संतुलित  वितरण  करना  होगा  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  क्या  सरकारी  वितरण  व्यवस्था  का  उद्देश्य  समस्त  जनता  को  अ!वश्यक  वस्तुओं
 की  सप्लाई  करना  है  अथवा  गरीबी  से  कम  स्तर  की  केवल  30-40  प्रतिशत  जनता  को  ही  सप्लाई  सुनिश्चित
 करना  है  ?  यदि  इसका  उद्देश्य  गरीब  जनता  की  आवश्यकताएं  पुरी  करना  है  तो  क्या  सरकार  अनाज  के

 थोक  व्यापार  को  राष्ट्रीयकरण  जारी
 रखेगी

 जिसके  बिना  सरकारी  वितरण  व्यवस्था  का  कोई  अर्य  ही

 नहीं  जाता  ?

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  हमारा  उद्देश्य  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  आवश्यक  वस्तुएं  पा! ग्य न्जा । ै. ु  है

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  समस्त  जनता  को  नहीं
 ?

 श्री  CAAA  :  यह  वचन  देना  कठिन  है  ।  मूल  बात  यह  है  कि  हम  कमजोर  वर्गों तक  ये  वस्तुएं

 पहुंचाना  चाहते  हैँ

 श्री  पी०  जी०  PC ich a  :  प्रो०  वकील  और  उनके  साथी  अर्थशास्त्रियों  ने  इस  वर्ष  फरवरी  में  एक

 ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  और  जून  में  प्रस्तुत  किया  था  ।  सरकर  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है

 कि  योजना  में  सिद्धान्त  रूप  में  काफ़ी  बाते हू  ।  कया
 मे  पूंछ  सकता हुं  कि  क्या  सरकार  इन  अर्थशास्टियों

 का  किसी  सत्रिय  मंत्रणा  क्षमता  के  रूप में  योगदान  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रही  है  ताकि  वे

 अनेक  ज्ञापन  या  अभ्यावेदन  भे  जने  के  बजांय  आमने-सामने  बातचीत  के  लिये  उपलब्ध  हो  सकें  और  यदि

 मंत्री  कहें  कि  सरकार  किसी  तर्क  को  स्वीकार  नही  कर  सकती  तो  उसका  उत्तर  दे  सके
 ?

 4
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 थी  ——————— OUAAATIA  चब्हाण  :  यह  aera  ics  हं झ
 +  व  नाव  ों  से  मिलते  रहते  हैं  और  उनके

 विचारों  का  पता  लगाते  हैं  जब  सार्वजनिक  विषयों  पर  सार्वजनिक  वाद-विवाद  होता  है  तब  ऐसा

 किया  जाता  आर्थिक  विभाग  और  रिजर्व  वैंक  में  उस  ज्ञापन  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  गया  था

 श्री  पी०  जी०  मावलंफर  :  वे  शैक्षिक  योग्यता  वाले  स्वतंत्र  लोग

 थमी  यशवन्तराव  चव्हाण  :  यह  अच्छा  है  कि  वे  स्वतंत्र  रूप  से  अपने  विचार  प्रकट  करते  रहें  ।  वार्तालाप

 करने
 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  उनसे  बातचीत  कर  लेंगे  ।

 शी  जी०  विश्वनाथन  :  उनके  कुल  मुद्रा  का  30  प्रतिशत  चलन  बल्द  करने  अथवा  आंशिक  विमुद्रीकरण
 सम्बन्धी  सुझाव  को  रह  किये  जाने  के  क्या  कारण  है  ?  यदि  सरकार  को  करती  है  तो
 उसके  पास  इसका  क्या  विकल्प  है  ?

 afl  यशवन्तराव  चब्हाण  :  उसका  विकल्प  यह  नीति है
 जिसका  हम  अनुसरण  कर  रहे  हैं  मैं

 उसके  कई  कारण  बता  सकता हूं  परन्तु  में  तकनीकी  कारणों  से  इस  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  |

 मुख्य
 बात  यह  हैं  कि  इससे  मुद्रा  और  बेकिंग  प्रणाली  में  विश्वास  कम  हों  जाएगा  |  यह  मुख्य  कारण

 Shri  Madhu  Limaye  :  May  I  know  the  basis  on  which  the  Finance  Minister  has
 if founded  his  opinion  that  people  willlose  faith  in  the  currency  and  banking  system

 the  suggestion  of  the  economists  is  accepted  ?

 Shri  Yashwantrao
 Chavan  १  It  can  be  discussed  bur  I

 have  given  my  opinions

 Shri  Madhu  Limaye  The  discussion  can  take  place  but  I  would  like  to  know  the
 reasons.  The  money  and  deposits  cannot  be  exp  PANTIA TOpIla  ted.

 Shri  Yashwantrao  Chavan  It  is  not  blocked  but  expropriated.

 Shri  Madhu  Limaye  How  it  is  expropriated  ?

 थी  यदावस्तराव  :  में  इस  पर  बहस  नहीं  करना  चाहता  |

 Shri  Madhu  Limaye  द  He  does  not  want  to  discuss,  He  neither  wants  to  be  con-
 vinced  nor  he  can  convince  ys.—-What  does  he  want  ?

 Mr.  Speaker  Such
 words

 should  not  be  used.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Only  such  expression  shou!d  be  used  as  might  be  con-
 vincing.

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  fact  is  that  he  is  not  being  consulted.  These  things  are

 finalised  in  the  Prime  Minister  Secretariat  and  I  can  appreciate  his  annouance.

 at  व्यंकट  सबयां  यह  सच  है  कि  कुछ  अर्थशास्त्रियों  की  राय  है  कि  fed  बैंक  के  पुनर्गठन
 की  तत्काल  आवश्यकता  है  क्योंकि  उसके  कार्य  देश  में  वर्तमान  आर्थिक  प्रवृत्तियों  के  अनुरूप  नहीं  हैँ  और

 वह  सरकार  का  सही  मार्गदर्शन  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ?

 ६३
 श  यरावन्तराद  चव्हाण

 :  में  मात  1161  सदस्य  से  सहमत  नहीं  हूं
 ।  एसी  कोई  बात  नहीं  है  ।
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 Raids  by  Income  Tax  Authorities

 85.  Shri  Phoo!l  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  sta-
 te

 (a)  what  places  were  raided  by  the  Income-tax  Officers  during  the  last  three  mon-
 ths  ;

 (b)  the  names  of  the  owners  of  the  places  raided  ;  and

 (c)  the  action  taken  in  each  case  so  far  ?

 faa  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  ब्द््०  शार ०  :  से  अप्रैल  से  जून
 me

 1974  के  दौरान  तीन  महीनों  में  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  मारे  गए  खप  पा  के  बारे  में

 अपेक्षित  ब्यौरा  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 [aaraa  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०  ई  8054/74]

 Shri  Phool  Chand  Verma:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  statement  laid  on  the  Table  of
 the  House  is  very  lengthy.  It  contains  about  15  pages.  Itis  very  difficult  to  ask  supplement-
 aries  on  it  in  such  a  short  time.  It  will  take  us  sometime  to  go  through  it  fully.  103  firms
 have  been  referred  to  in  this  tist.  There  are  firms  of  Jindal  group,  Bishambher  Daya!  Ba-
 dri  Prasad  Group,  Seth  Group  and  Surekha  Group.  In  al!  133  firms  are  under  investiga-
 tion.  Out  of  these  action  is  being  taken  against  22  firms  under  section  132  of  Income  Tax
 act  1961.  I  want  to  know  as  to  what  sort  of  action  is  being  taken  against  these  firms.  Is  it

 a  fact  that  the  proceedings  for  the  proposed  action  are  at  preliminary  stage  and  the  delay
 is  being  caused  deliberately  so  that  matter  could  be  hushed  up  with  the  connivance  of  offi-
 cers  ?

 श्री  Go  आर०  10) St :  माननीय  सदस्थ  ने  पुछा  है  कि  अप्रैल  और  जून  के  बीच  कितने
 = छापे  मारे  गए  और  उसके  संबंध  में  मेंने  उत्तर  दे  दिया  माननीय  सदस्य  का  कहना  @

 + कि  इसको  अंतिम  रूप  दिए  जाने  में  विलम्ब  किया  जा  रहा  जब  छापा  मारा  जाता
 तो  उस  स्थान  से  दस्तावेज  नगद  मुद्रा  जवाहिरात  आदि  पकड़े  जाते  हँ  और  आयकर  अधिकारी

 को  इस  बात  का  frog  करना  पड़ता  है  कि  ये  वस्तुएं  करदाता  की  हूँ  या  उनका  कोई  हिसाब
 किताब  ही  नहीं  आयकर  अधिनियम  की  धारा  132(5)  के  अनुस/र  अधिकारी

 को  छापा  मारे  जाने  के  90  दिन  के  भीतर  निर्धारण  करके  संक्षिप्त  मूल्यांकन  देना  होता
 संक्षिप्त  मुल्यांकन  के  दौरान  आयकर  अधिकारी  जब्त  की  गई  वस्तुओं  में  से  कर  के  मूल्य
 के  बराबर  वस्तुओं  को  अपने  पास  रख  लेता  बाद  में  अन्य  कार्यवाही  होती  आप

 को  इस  बात  का  पता  लगाना  होगा  कि  इसमें  कुछ  झूठ  या  जालसाजी  तो  नहीं  जहां  तक

 अप्रैल  और  जून  के  बीच  मारे  गए  छापों  का  संबंध  उसमें  कोई  विलम्ब  नहीं  किया  जा

 रहा
 >
 ke  |

 Shri  Phool  Chand  Verma:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  second  part  of  my  question  has
 not  been  replied.  If  records  have  been  seized  during  the  raid,  why  prosecution  has  not
 been  launched  so  far.

 श्री  कण  आर०  गणेश
 :  जैसाकि  ५० मन  पहले  संक्षिप्त  मूल्यांकल  संक्षिप्त  निपटान

 की  समय  सीमा  90  दिन  मुल्यांकन  90  दिन  के  भीतर  हो  जाना  चाहिए  ।  जब  किसी
 की  सम्पत्ति  जब्त  की  जाती  तो  इस  बात  का  भी  निणंय  करना  पड़ता  है  कि  वह  सम्पत्ति
 उसी  की  है  अथवा  निर्धारिती  को  भी  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  वह  उस  सम्पत्ति
 का  लेखा  जोखा  बता  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  एसा  कभी  नहीं  चाहेंगे  कि  आयकर

 अधिकारी  उचित  प्रक्रिया  अपनाए  बिना  सम्पत्ति  जब्त  कर  लें
 ।

 Shri  Phool  Chand  Verma  :  I  want  to  know  from  the  hon.  Minister  as  to  how  much
 Sold,  jewelle
 estimated  va  lue

 ry  and  smuggled  goods  have  been  seized  during  the  recent  raids.  What  is  their
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 क्०  आर०  गणेश  जिन  लोगों  न
 =

 स्थानों  पर  मारा  गया  तथा  वहां  से  कितना

 माल  बरामद  हुआ  इस  बारे  में  मेरे  पाप्त  एक  लम्बी  सुची  मैं  उन्हों  फुल  राशि  बताने

 क  प्रेयत्न  करूंगा  |

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma  The  raids  in  Delhi  reveal  that  the  majority  of  the
 Suspects  are  dealers  in  Stee:  and  Iron.  They  have  been  getting  large  quantity  of  steel  and
 Iron  at  control  rate.  Besides  taking  action  against  them  under  the  Income  Tax  Act,  will
 these  traders  be  black-listed  and  they  wil!  not  be  supplied  these  things  on  control  rate  in
 future  ?

 at  Fo  आार०  च् गंगदा  जहां  तक  इस्पात के  घोटाले  सम्बन्धी  इन  बड़े  छापों  का  संबंध  है
 आयकर  दृष्टिकिण  के  अतिरिक्त  वह  इस्पात  नियंत्रण  विनियमों  का  भी  उल्लंघन है  ।  इस्पात

 नियंत्रण  प्राधिकरण  ने  उन्हें  नोटिस  दे  दिया  उनके  स्टाक  रोक  लिए  गये  तथा  उनके

 विरूद्ध  अन्य  कार्यवाहियों  प्रारंभ  कर  दी  गई  जो  कोई  अन्य  कार्यवाही  आवश्यक

 वह  की  जाएगी  |

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma  Whether  their  supplies  would  be  stopped  before
 taking  final  decision  ?

 श्री  व्ह््०  अर०  गणददा  :  जो  भी  आवश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 Shri  Pandey  ;  It  appears  from  the  statement  that  the  Income  tax  authorities
 are  doing  their  job  There  is  premium  on  each  essential  commodity  such  as  steel
 and  iron,  textile  licences  ए  export  and  import  etc.  Have  you  any  plan  under  contempla-
 tion  for  having  your  own  Intelligence  Bureau  to  investigate  the  extent  of  premium  on  the
 import  and  export  of  various  commodities  and  the  persons  who  are  benefited  by  it  ?

 शी  क्‌०  आर ०  गणेश  :  जहां  तक  आयकर  विभाग  में  आसुचना  कें  प्रश्न  का  संबंध  वहां  आसुचना
 और  जांच  निदेशालय है  और  हम  निदेशालय  के  अन्तगंत  विभिन्न  अन्य  क्षेत्रीय  अधिकारियों  को  नियुक्त

 किया  गया  इस  की  प्राप्ति  के  फलस्वरूप  आयकर  अधिकारी  यह  छापा

 में  समर्थ  हुए  मैँ  माननीय  सदस्य  के  साथ  सहमत  हूं  कि  काला  धन  वस्तुओं
 > से  ही  उत्पन्न  होता  प  इस  से  संबंधित  सभी  अर्थात्‌  आयकर

 केन्द्रीय  उत्पादन  और  सोमा  शुल्क  आयात  व्यापार  नियंत्रण  प्राधिकरण  तथा  अन्य
 विभिन्न  विनिधमित  करने  वाली  संस्थाओं  को  इन  वस्तुओं  के  संबंध  में  होने  वाले  इस  सट्टे
 तथा  चोर  बाज़ारी  पर  पूरी  निगरानी  रखनी  पड़ेगी  ।

 शी  भानसिह  abe  :  यदि  मँ  गल्त  नहीं  तो  क्या  जिंदल  ग्रूप , ्य  जिस  की  यहां  22

 फर्मों  की  सुची  दी  गयी  उस  व्यक्ति  से  संबंधित  है  जिसे  राष्ट्रपति  पदक  दिया  गया  था

 और  यदि  तो  क्या  वह  इस  समचे  मामले  की  जांच  करेंगे  कि  उसने  कुछ  ही  वर्षों  में

 इतनी  अधिक  सम्पत्ति  कसे  बन  ली ?

 श्री! के ०  आर०  गणेश  :  जैसा  कि  मैं  पहले  भी  बता  चुका  हूं  कि  जहां  तक  जिंदल  ग्रुप
 नै ard  का  संबंध  @)  वह  यह  है  किं  ag  इस्पात  छापा  है  और  वह  एक  aga  ही  बड़ा  छापा

 रह  आयकर  अधिकारियों  ने  न  केवल  इस्पात  की  चोर  के  संबंध  में  ही  अपितु
 सम्पत्ति  तथा  परिसम्पत्तियों  के  जमा  करने  तथा  विभिन्न  अन्य  बातों  के  बारे  में  भी  काफी

 पुचनः  प्राप्त  कर  ली  ह, ह (क  इंस  सभी  सूचना  पर  ध्यान  देने  के  फलस्वरूप  यह  पता  लग  जाता

 है  कि  इन  लोगों  ने  सम्पत्ति  sa  बनायी  है  मुकदमा  चलाने  और  दण्ड  देने  के  बारे  में

 कानूत  के  अत्तर्गत  जो  भी  कार्यवाही  आवश्यक  कीਂ  जायेंगी  ।
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हालदर  :  3.0  माननीय  मंत्री  से  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  जिंदल  ग्र्प

 ब्रदर्स  के  कितने  स्थानों  की  तलाशी  ली  गयी  थी  और  वहां  से  कितना  धन  और  कितनी

 वस्तुओं  को  पकड़ा  गया  मैँ  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  तलाशी  कब  ली  गयी

 उस  समय  प्रतिरोध  किया  गया  था  और  आयकर  अधिकारियों  पर  आक्रमण  किया  गया

 जो  विभिन्न  स्थानों  की  तलाशी  लेने  के  लिये  गये  मँ  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कया

 मारुती  परियोजना  का  एक  निदेशक  जिंदल  ग्रुप  से  है  अथवा  नहीं
 ?

 श्री  के०  आर०  गणेश  :  हिंसार  तथा  अन्य  कुछ  स्थानों  पर  छापे  मारे

 गय  जहां  16,75,500  रुपये  के  मूल्य  के  आभूषण  और  करंसी  नोट  और  जमा  राशियों

 आदि  के  रूप  में  19,46,804  रुपया  पकड़ा  गया  था  यह  ae  है  कि  एक  छापे  के  दौरान

 कुछ  व्यक्तियों  ने  आयकर  अधिकारियों  को  मारने  पीटने  का  प्रयास  किया  था  ।  इस  मामले

 की  सुचना  पुलिस  को  दे  दी  गयी  उन  के  विरूद्ध  मामला  दर्ज  करा  दिया  गया

 श्री  दीनेन  wzeraTa  :  क्या  किसी  को  गिरफ्तार  भी  किया  गया  है
 ?

 श्री  के०  आर०  TA :  आयकर  अधिकारियों  को  मारने  पीटने  के
 मामले

 में  सभी  संबंधित

 व्यक्तियों  को  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  कर  लिया  गया

 श्री  प्रिय  रंजनदास  चुंकि  वित्त  मंत्रालय  a  वास्तव  काले  धन  के  स्रोतों  का
 > पता  लगाना  प्रतीत  होता  शत  इस  लिय  क्या  मे  ag  जान  सकता  दि  कि  क्या  यह  सच  नहीं

 हैं  कि  जब  कभी  आयकर  अधिकारियों  ने  किन्हीं  स्थानों  पर  छापा  मारने  के  बारे  में  निर्णय

 किया  तो  अधिकांश  मामलों  में  बड़  व्यापारी  गृहों  को  पहले  से  सुचना  मिल  जाती  है  कि

 अ.यकर  अधिकारी  छापा  मारने  के  लिये  आने  वाले  मैं  यहां  एक  विशेष  मामले  का  उल्लेख

 करना  चाहता  ्  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कलकत्ता  में  जब  बिरला  बन्धुओं  विशेषकर  कि

 गतवर्ष  तथा  उससे  पूर्वे  वर्ष  में  बी०  एम०  विरला  तथा  एम०  पी०  बिरला  के  घरों  की  तलाशी

 गयी  इस  के  साथ  ही  जब  श्री  बदरी  प्रसाद  पोहार  के  घर  पर  छापा  मारा  गया  था

 यह  सुचना  उन्हें  मिल  गयी  और  अगले  fer  ही  इसे  रोक  दिया  गया  था  ॥

 a  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  सुचना  मिली  है  ।

 मं  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  faa  मंत्रालय  बड़े  व्यापारियों  के  घरों  पर  छापा

 मारने  के  लिये  आयकर  अधिकारियों  की  सहायता  के  बिना  कोई  वैकल्पिक  प्रबन्ध  अथवा

 तंत्र  का  उपयोग  कर  सकता  क्योंकि  आयकर  के  अधिकारी  बड़े  व्यापारी-गुहों
 को  सुचना

 दे  देते  उन्हें  सभी  सुचना  मिल  जाती  छापे  कैसे  मारे  जा  सकते  अतः  में

 यह  पुछना  चाहता  हुं  कि  जहां  तक  बड़े  व्यापारी  गृहों  पर  छापे  मारने  का  संबंध  कया

 faa  मंत्रालय  द्वारा  कोई  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किया  जा  सकता  है  ?

 श्री  कठ  आर०  गणदा  माननीय  सदस्य  के  प्रति  अपना  पूरा  सम्मान  व्यक्त  करते
 न

 जहां  तक  उनकी  जानकारी  का  संबंध  है  और  वह  एक  नेता  ्  क

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  जानकारी  का  प्रश्न  नहीं  वह  आप  को  सुचना  दे  रहे

 श्री  के०  आर०  गणेदा  :  कुछ  स्पष्टीकरण  देने  की  आवश्यकता  क्योंकि  मेँ  उनके
 xr कथन  का  प्रतिरोध  करने  जा  रहा  द  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  उन्हें  सुचना  को  प्राप्त  करने  के  लिए  उन्हें  मानसिक

 रूप
 में  तैयार  करने  की  आवश्यकता  नहीं  वह  प्रत्यक्ष  रूप  से  इस  सुचना  के  साथ  संबंधित

 el

 8



 re

 26
 1  74

 a  कठ
 आर०

 किन गणन  :
 मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  नहीं  g  कि  आयकर

 अ

 छापे  ि रते  91.0  तो  वह  उन  व्यापारियों  से
 सांठ-गांठ  करके  एसा  करते  यदि

 सदस्य मुझे  विशिष्ट  T  देने  के
 लिए

 तैयार  तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे

 व्यापार  गों ८  में  भी  कई  छापे  मारे  गयें  हैँ  और  जहां  तक  मेरी  धारणा  का  संबंध  है  !  स्तुत

 इन  लोगों  के  विरुद्ध  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  कोई  छाप  हीं  मारा  गया  सम्भवतः

 प्रवतन  बिंग
 का

 उल्लेख  कर  रहे  जहां  तक  जानता  हं  कि  गत  दो  या  त

 at  के  दौरान  इन  लोगों  के  विरूद्ध  amar  विभाग  द्वारा  कोई  विशेष  छापा  नहीं  मारा

 या

 र श्री  एन०  एस०  पट  ल  :  जैसा  कि  सूची  से  ही  पता  चलता है  ऐसा  प्रतीत  होत  1
 है  कि  आय

 घिंकारियों
 ने  बहुत  ही  पक्की  सुचना  के  आधार  पर  कार्यवाही  किन्तु  एक  या  दो  मामले  एसे

 ऐसे से कुछ
 भी  आदि  नहीं  गया  मैँ  यह जानना  चाहता  हूं  कि एरे

 ीं  में  जब  उन्हें  पता  लगता  ह्  कि  गलत
 सुचना

 के  आधार  पर  छापे  मारे  गये

 इसे  देखने  के
 faq

 इस  विभाग  द्वारा  और  जांच  की
 जाती  है  कि  इस  करण  मय

 प लि  क्या  यह  सुचना  देने  वाला  स्रोत  संतोषजनक  क्या  उन्हें  इस  तरह  कार्य  करना  चाहि

 क्योंकि  छापे  अथ
 कुछ

 प्रतिष्ठा
 की  हानि  आदि  होता  जैसा  कि

 1  है  कि  यह  जानकर  संतोष  होता  है  कि  दो  या  तीन  मामलों  को  छोड़कर  जिस  सू
 आधार  पर

 उन्होंने  कार्यवाही  +3  निश्चित  थी  और  उन्हें  कार्यवाही  करने  हेत  कुछ
 प्राप्त  हुआ ।

 मैँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  विशिष्ट
 मामलों  में  क्या  करते ह

 छापा  मारने  से  पूर्व  यह  देखने
 का  कृष्  करते  है  कि  यह  सुचना  ठीक  भी  27 Q.

 भी  Ro  आएर०  गणेश :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  कहा  है  कि  150  छापों

 केवल  ग्क  या  दो  मामलों में  ही  कुछ  नहीं  fae  क  q
 कया

 और  यदि  कर्त्तव्य  का  पालन  करने  में  किसीਂ  प्रकार  की  लापरवाही  की  गयी  तो
 a  कि  काले  धन  की

 ि
 मी

 ही  इस  पर  विचार  करते  मैं  ae  बताना  श
 में  छापों  और  रूपया  तथा  माल  आदि  के  पकड़ने  का  काफी  प्रभाव  ।  मेरे

 विश्वास  तथा  सन्तोष के  लिए  इन  छापों  को  मारा  जाता  है  न  कि  परेशान  रने  की
 रखा

 ध्यक्ष  महोदय  इतने  अधिक  प्रश्न  पूछ  गये  तब
 भी

 आप
 की

 ara
 rate

 नहीं  हुई

 एस०  एम०  बर्जी :  sit अध्यक्ष
 aa

 श्रीमान  जी

 अध्यक्ष
 महोदय :

 मेँ  श्री  भट्टाचायं  से  अनु

 की  बात  क  व्यवधान नं  डालें ।
 ie  an

 कल

 oe

 शी  dda  zeta : :  अध्यक्ष  सद सदस्यों
 को  सदैव  क्षेत्रकार  बुलाते  है  ।  आपने

 अभी  दिन  ही  कहा  है  |

 महोदय  :  क्या  मुझे  उसका  से  पालन  करना  चाहिये ?

 नन  भटटाचाय  यह
 ीं  कहता

 |

 xt  उसका  पालन  करूंगा ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  आप  को  कृपा  करके  प्रत्येक  सदस्य  के  साथ  न्याय  करने  का

 प्रयास  करना  चाहिये  ।
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 a

 af}  एस०  UMS  बनर्जी  :  अपने  प्रशन  से  qa  सर्वे  प्रथम  मुझे  उन  अधिकारियों  और
 चारियों  को  अवश्य  देता  हूं  जिन्होंने  जिदल  जैसे  बड़े  व्यापःर  गृह  पर  छापा

 मारने  के  लिये  साहस  तथा  दृढ  निश्चय  का  परिचय  दिया  जिसे  हम  कुछ  सरकारी

 अधिकारियों  और  कुछ  मंत्रियों  का  संरक्षण  प्राप्त

 मेँ  यह  जानना  चाहता  कि  क्या  इस  समाचार  में  कुछ  सच्चाई  है  कि  जब  छापा  मारा
 गया  तो  कई  लोगों  जिन्होंने  सहयोग  किया  किन्तु  इस  विशेष  व्यायारी  के  घरों
 में  कुछ  मूल्यवान  दस्तावेजों  को  भी  परिवार  के  कुछ  लोगों  ने  जला  दिया  था  और  यदि

 उनके  विरूद्ध  इस  संबंध  में  तलाशी  वारंटों  तथा  अन्य  बातों  को  छोड़  कर  और  क्या
 ठोस  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  छापे  के  पश्चात  इस  व्यक्ति  जो  समाज-विरोधी  सिद्ध
 1

 पदमुश्री  को  वापस  लेने  के  लिये  राष्ट्पति  को  किसीਂ  प्रकार  की  सिफारिश  की  जाने
 > वालीਂ  g  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  एक  अपराधी  |

 ज

 थी  क०  आर०  गणेश  :  यह  कहना  सही  कि  माननीय  सदस्य  ने  कंहा  कि

 बे  छापा  पड़  रहा  था  तो  इस  ग्रुप  के  एक  घर  एक  महिला  ने  अपने  आप  को  गुसलखाने
 में  बन्द  कर  विया  और  कुछ  लेखा  पुस्तकों  और  दस्तावेजों  को  नष्ट  करने  का  प्रयास  किया
 किन्तु Ro)  कुछ  लेखा  पुस्तकों  को  बचा  लिया  गया  है  और  जहां तकਂ  इस  महिला  के  में

 मुकदमा  चलाने  आदि  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  का  संबंध  इस  बारे
 में  विचार  किया

 जा  रहा

 एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  इस  महिला  को  गिरफ्तार  जायेगा  ।

 थी  प्रसन्
 भाई  महता :  कुछ  भी  नहीं  होता  वे  समूचे  मामले  को  दबा  देने  का  प्रबन्ध

 कर  त  a  |

 सुद्रा  सप्लाई  का  प्रसार

 *  86.  नति श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  न ज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्यो  ay  a  से  जून  1974  के  बीच  देश  में  मुद्रा  संप्लाई  में  638  करोड़  रुपये

 की  वृद्धि  है द  ह ह

 क्यों  इस  राशि  में  से  वाणिज्यिक  क्षेत्र  को  437  करोड़  रुपया  दिया  गया  है  ;
 औ

 यदि  तो  देश  की  अथंव्यवस्था  में  मुद्रा  के  तेजीਂ  से  ya  पर  रोक  लगाने

 हेतु  मुद्रा  सप्लाई  की  वृद्धि  पर  रोक  लगने  की  रिजर्व  बैंक  की  घोषित  नीति  के  असफल

 ह  के  क्या  कारण  है ं?

 वित्त  मंत्री  यशवस्तराव  :  से  हाल  के  वर्षों  में  भारतीय  c fz Sic
 बेक  की  ऋण  नीति  का  मुख्य  प्रयोजन  यह  रहा  है  कि  मुद्रा  उपल बय  के  विस्तार  पर

 सम्भव  अधिकतम  सीमा  तक  रोक  लगा  दी  जाय  ।  जो  उत्पादन  और  निर्यात  में  वृद्धि  के

 अनुसार  इस  अब्धि  में  (29  मार्च  से  7  1974  मुद्रा  और
 ज्यिक  क्षेत्र  को  दिये  गये  बैक  ऋणों  में  विस्तार  दोनों  ही  स्थूलतः  इन  उद्देश्यों  के  अनुसार

 इस  अवधि  में  मुद्रा  उपलब्धि  बढ़  कर  638  करोड़  रुपये  और  वाणिज्यिक  क्षेत्र  को  दिये

 गय  कुल  बैंक  ऋण  की  रकम  437  करोड़  रुपये  हो  इस  तरह  यह  विस्तार  निवल  रूप
 में  केवल  252  करोड़  रुपये  हुआ  |

 10
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 Sawa  गुप्ह  मंत्र  महोदय  के  अनुसार  fort  बेक  की  ऋण  नीति  सरकार
 = >.

 || बताये  rp  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  अथवा  नीति  के  अनुसार  बतायी  जाती  रही

 मैं  उन  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  तथ्य  को  देखते  हुये  कि  रिजवें  बैंक  की  ऋण

 नीति  के  कारण  वास्तव  में  मुद्रा  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  जो  अभूतपूरवे  है  और  के

 wal  वहं णामन्वरूंप  मुद्रास्फीत  और  मूल्य-वृद्धि  अब  पुरी  तरह  हाथ  से  निकलते  जा  रहे

 इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  रिज  बैंक  के  प्रशासन  का  किस  प्रकार  का  इस  भावना  से
 तै

 आमूल  पुनर्गठन  करना  ही  अथवा  नंहीं  यह  उपयुक्त  समय  है  कि  भारत

 सरकार  के  faa  मंत्री  को  भीं  रिजवें  बैंक  का  अध्यक्ष  होना  चाहिये  ।

 क्या  यह  उचित  समय  नहीं  कि  रिजवें  बैंक  आफ  इंडिया  के  बोर्ड  में  स्वयं  वित्त  मंत्री

 की  अध्यक्षता  में  सरकार  के  मनोनीत  सदस्यों  में  कंमंचारियों  के  निर्वाचित

 कुछ  अथंशास्त्री  और  इन  विभिन्न  वाणिज्यिक  मंडलों  के  केवल  एक  या  दो  प्रतिनिधि  लिये  जाये ं?
 क्या  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  कि  क्या  यह  संकट  की  इस  स्थिति  में  यह  उचित  समय  नहीं

 है  कि  जब  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्रान्तिकारी  पग  उठाये  जायें  कि  fers  बैंक  ऋण

 नीति  का  अनुसरण  न  करे  जिससे  बड़े  व्यापारियों  और  जमाखोरों  और

 बाज़ों  के  हित  सिद्ध  होते  ह  ?

 TATA  रिजवें  बैंक  के  कायें  के  बारे  में  उनके  द्वारा  किये  गये  मूल्यांकन

 के  परिणाम  स्वरूप  उनके  सुझाव  के  बारे  में  में  सदन  को
 बता  देना  चाहता  हूं  कि  में  उन  से

 सहमत  नहीं  हूं  और  म  उनके  सुझाव  के  प्रति  dia  असहमति  व्यक्त  करता  यह  रिज

 बैंक  की -  पुनर्गठन  की  नीति  नहीं  है  जिसे  दोषी  समझा  जा  सकता  क्योंकि  कुछ  एसी
 कठिन  आधिक  aaa  fread  बैक  आफं  इंडिया  ga  कर  रहा  है  और  वे

 काफी  अधिक  जानकारी  और  राष्ट्रीय  आवश्यकताओं  के  साथ  इन  समस्याओं  को  कर

 रहा  मेरे  विचार  में  मूल  रूप  से  कोई  बात  गल्त  नहीं  है  जिससे  उनके  द्वारा  सुझाये
 गये  ढंग  से  समूचा  पुनर्गठन  करना  आवश्यक  हो

 जहां  तक  निदेशक  मंडल  का  संबंध  उनकी  नियुक्ति  सरकार  द्वारा  की  जाती  है  और
 उसमें  प्रतिष्ित  अधंशास्त्री  होते  उसमें  सामाजिक  भी  होते  ्  उसमें  वाशिज्यिक

 a.
 और  उद्योग  के  भी  दो  प्रतिनिधि  होते  किन्तु  मेरे  विचार  में  उनकी  प्रतिष्ठा  के  बारे  में

 संदे  नहीं  किया  जा  सकता  |

 इन्द्रजीत  गप्द  :  क्या  =~ ra rz  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  विभिनन  वाणिज्यिक  तथा

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  कर्मचारियों  के  जो  प्रतिनिधि  निदेशक  बने  बैटे  वह  देशक
 > होने  की  हैसियत  से  गत  कई  वर्षों  से  निरन्तर  यह  प्रस्ताव  करते  at  र  हैं  कि  एसी  पार्टियों

 — 5 को  ऋण  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  जो  कि  सामान  इकट्ठा  सट्टेबाजी  तथा  जम

 आदि  में  लगी  हुई  है  परन्तु  उनके  प्रस्तावों  की  ओर  न  केवल  ध्यान  ही  नहीं  दिया  जाता

 अपितु  उन्हें  अस्वीकार  कर  दिया  जाता  यदि  उनके  प्रस्तावों  पर  कोई  कर्यवाही  ही

 नहीं  की  जानी  है  और  न  ही  उन्हें  स्वीकार  किया  जाना  है  तो  फिर  इस  प्रकार  के  बोर्डों

 और  उसके  प्रबन्ध  में  कर्मचारियों  की  भागीदारी  का  उपयोग  हो  क्या  वह  अन्य  अनेक
 लोगों  में  अल्पसंख्य  में  होते  ह ँ।

 श्री  TAT ATT  चब्हाण  :  यदि  यह  कहा  जाता  है  कि  केवल  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि
 निदेशक  होने  चाहिये  तथः  अन्य  कोई  व्यक्ति  उनका  निदेशक  नाहीं  तो  यह

 एक  अलग  बात  परन्तु  में  यह  नहीं  मानता  कि  प्रस्तावों  पर  विचार  हीं  नहीं  किया  जाता ।
 ऐसी  बात  नहीं  मेरे  विचार  से  तो  वह  काकी  महत्वपूर्ण  कार्य  कर  रहे  एसा  हो  सकता

 है  कि  एक  अथवा  दो  बार  उनके  निर्णय  को  पूर्णतया  न  माना  गया  हो  परन्तु  आप  यह
 नहीं  कह  सकते  कि  उन  पर  बिल्कुल  विचार  ही  नहीं  गया
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 श्री  शिवाजीराव  एस०  देशमुख  :  महात्मा  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  एक  कृषक  का  लड़का

 भी  भारत  का
 प्रधानमंत्री  हो  सकता  आज  यदि  वह  जीवित  होते  तो  फिर  यही  कहते

 कि  रिजर्व  a  का  गर्वनर  भी  एक  कृषक  का  ही  लड़का  होना  चाहिये  art
 रिज

 बेक

 द्वारा  मुद्रास्फीति  की  कम  कराने  के  नाम  पर  जो  भी  ऋण  कम  करने  के  कदम  उठाये  जाते

 ह  प्रभाव  केवल  कृषकों  के
 सरकारी

 क्षेत्र  के  निकायों  सहकारी  संस्थानों  पर

 ही  पड़ता  है  तथा  वास्तव  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  चोर-बाजारी  तथा  जमाखोरी

 करने  वालों  पर  उसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा

 इसी  सौसम  से  कपास  का  एकाधिकार  व्यापार  आरम्भ  किया  गया  |  fora  बैंक  ने  ऋण

 कम  करने  वाली  अपनी  नीति  के  अन्तगंत  महाराष्ट  को  कपास  की  खरीद  के  लिए  ऋण

 देने  से  इन्कार  कर  fear
 उन्होंने

 इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  कि  गत  वर्ष  के  बज़ारी

 मूल्य  की  तुलना  में
 इस

 बार  गारंटी  मूल्य  20  प्रतिशत  कम  है  और  Wet  मूल्य  में  से  केवल

 80  प्रतिशत  की  अग्रिम  धतराशि  के  रूप  में  दिया  जाता  है  तथा  कुल  मूल्य  का  50  प्रतिशत

 बकायों  के  भुगतान  के  रूप  में  दिया  जाता  है  )

 आप  भाषण  दीजिय  | अध्यक्ष  महोदय

 शी  शिवाजी  राव  एस०  देशम ख  कया  ae  सत्य  है  अथवा  नहीं  कि  रिज़र्व  बैंक  की  ऋण

 ts  31.0
 प्रा  ray कम  देने  की  नीति  का  प्रभाव  अक्सर  कृषकों  की  सहकारी  संस्थाओं  फड़ता  है  ?

 थी  पीलू  सोदी :  यह  एक  कृषक  के  ही  सुपुत्र  है  अतः  आपको  इनके  प्रश्न  को  उत्तर

 सोच  समझ  कर  ही  देना  पड़ेगा  |

 शी  यदावन्वराव
 चब्हाण

 :  मैँ  नहीं  समझता  कि  इससे  कोई  इस  प्रकार  का  स्पष्ट  निष्कर्ष

 निकाला  जा  सकता  है  जैसा  कि  सदस्य  महोदय  ने  कहा  मुझे  इस  बारे  में  कोई  जःनकारी

 नहीं  है  ।

 श्री  बी०
 नी०

 नाधक
 :

 मंत्री  महोदय  ने  दी  गई  धनराशि  के  आकड़  प्रस्तुत  किय  (<4

 ga  यह  मानते  हैँ  कि  दीਂ  जाने  वाली  मुद्राराशि  में  वृद्धि  हुई  एक  विशिष्ट  समय  पर  मुद्रा

 पर
 बाजारी  में  चल  रहे  धनराशि  की  तेजी  का  भी  प्रभाव  पड़ता  यदि  यह  मान

 लिया  जाये  कि  धनराशि  की  सप्लाई  में  वृद्धि  हुई  तो  मैँ  यह
 चाहता

 हूं  कि  देश

 में  मुद्रा  गति  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  है
 ?

 ay}
 यदावन्तराव  चव्हाण  यह  दोनों  ही  चीज़ें  एक  दूसर  पर  धत  अधिक  निर्भर  करती

 कि  धन  वेग  तथा  समान  की  कमी  कभी  दौनों  ही  धनवग  को  प्रभावित  करती  है  ।

 राज्यों  हारा  राज  समिति  की  सिफारिशों  की  faniata

 *  89.  श्री  mara  नि १५ थ्य  faiaat

 ह  सल  चन्द  ह ड पद्

 याक्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  कि  कृषि  जोतों  पर  कर

 के  बारे  राज  समिति  की  सिफारिशों  को  निर्धारित  अवधि  में  क्रियान्वित  किया  जाना

 चाहिय े;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 faa  मंत्री  PRiCUNEaL|  :  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गयी  है
 कण

 कि  व  राज  समिति  की  सिफारिशों  के  कृषि  जोतों  पर  कर  लगा  कर  अथवा

 लगान  के  मामले  में  दी  गयी  रियायतों  को  वापस  भू-राजस्व  पर  उत्तरोत्तर  बढ़ते  वाला

 अधिभार  समुन्नति  शुल्क  वाणिज्यिक  फसलों  पर  उपकर  लगाने  और  पानी

 की  दरों  में  संशोधन  करने  आदि  जैसे  अन्य  उपायों  द्वारा  अतिरिक्त  धन  जुटाएं

 हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  की  सरकारों  ने  राज  समिति  द्वारा  सुझाए  गए

 कृषि  जोत  कर  के  संशोधित  रूप  को  करने  का  फैसला  किया  अन्य  राज्य  सरकारें
 ८

 न
 मामले  पर  विचार  कर  रही  ४  |

 श्री  माधवराव  fafaat:  समाचार  पत्रों  में  छपा  है  कि  मध्य  सरकार  fea

 मंत्री  के  मई  माथ  के  मध्य  में  लिखे  पत्र  के  उत्तर  में  राजसमिति  के  प्रस्तावों  को  कुछ

 नीतिक  कारणों  से  क्रिपरात्वित  करने  में  अपनी  व्यक्त  कर  दीਂ  इस  मामले  में

 सरकार  की  चुप्पी  से  भी  ही  लगता  है  कि  उसने  मध्यप्रदेश  सरकार  की  बात  को  स्वीकार

 कर  लिया  कल  अविश्वास  प्रस्ताव  का  उत्तर  देते  समय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  यह  वक्तव्य
 दिया  जाता  कि  हम  अपनी  अप्रियता  का  जोखम  उठाकर  भी  एसे  कदम  उठाने  से  नहीं

 फिचायेंग  जो  कि  देश  के  हित  के  लिए  अपेक्षित  अतः  मँ  यह  जानना  हं  कि  प्रधान

 मंत्री  के  इस  वक्तव्य  के  पत्दर्भ  में  यह  कहां  तक  न्यायोचित  है
 ?

 ए  BC CCE ET |  चब्हाण  मझ  यह  समझ  नहीं  आया  कि  इन  दोनों  बातों  को  केसे  जोड़
 दिया  गया  राज  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रश्न  काफी  लम्बे  समय

 से  सरकार  के  समक्ष  म  समझता  हूं  कि  अभी  तक  किसी  राज्य  सरकार  ने  यह  नहीं

 कहा  है  इसके  बारे  में  उनके  समक्ष  कोई  राजनीतिक  कठिनाई  परन्तु  सभी  राज्य  सरकारों
 ने  इनके  रास्ते  में  आने  वाली  जोत  कर  योजना  की  पेचीदगियों  के  बारे  में  अवश्य  लिखा

 लि  कुछ  राज्य  सरकारें  एसी  भो  है  जिन्होंने  इसके  बारे  में  अभी  तक  हमें  अपने  अन्तिम

 fags  नहीं  भेजे  ह  परत्तु  हम  इस  पर  अपना  कार्य  रोक  नहीं  हमने  उन  राज्य  सरकारों

 से  कह  दिया  है  कि  यदि  वह  जोत  कर  से  सम्बद्ध  इस  विशिष्ट  योजना  को  क्रियान्वित

 नहीं  कर  सकते  तो  वह  कृषि  क्षेत्र  के  अन्य  संसाधनों  तथा  फसलों  के  लिए  अपेक्षित  पानी
 य  बिजली  की  दरों  में  वृद्धि  वाणिज्यिक  फसलों  पर  अधिभार  आदि  में  वद्धि

 करके  एसा  कर  सकते  मध्य  प्रदेश  सहित  राज्य  सरकारों  ने  इस  दिशा  में  कुछ  प्रयास
 किये  थ्या र  जो  कुछ  भी  कल  प्रधान  मंत्री  द्वारा  कहा  गया  वह  वास्तव  में  सही  है  जो  कि

 राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  माधवराव  सिधिया  चक  अभी  अभी  मंत्री  महोदय  ने  कि  राज्यों  के  घाटे  के
 वजट  को  पूरा  करने  के  लिए  अन्य  अतिरिक्त  संपाधन  जुटाने  पर  विचार  किया  गया

 मँ  यह  जानना  चाहता  हं  कि  यदि  राज्य  सरकारें  अपने  awe  में  घाटे  के  अधिकांश  भाग

 को  पूरा  करने  में  सफल  नहीं  होती  तो  क्या  सरकार  राज  समिति  की  सिफारिशों  को  त्यागने
 तथा  उन्हें  क्रियान्वित  करते  के  प्रयास  को  त्यागने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  कर  रही

 भी  यशंवत्तराव  Feel
 च्च्  by *  कृषि  क्षेत्र

 के
 लिए  कुछ  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  महान

 प्रयास  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  ही  केन्द्रीय  सरकार  की  राज्य  सरकारों  के  साथ  बातचीत

 हुई  थी
 और  उसी  के  परिणामस्वरूप  ही  राजसमिति  का  गठन  किया  गया  इसी  आधार  पर

 ही  राज  समिति  के  तिदेश  पद  निर्धारित  किये  गये  थे  और  उन्हीं  के  आधार  पर  ही  राज

 समिति  ने  अपनी  सिफारिशें प्रस्तुत  राज  समिति की  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  स्बीकार
 की  जा  चुकी  अतः  इन  परिस्थितियों  में  राज  समिति  की  सिफारिशों  को  अस्वीकार  करने

 का  कोई  प्रश्न  नहीं  अब  यह  सिफारिशें  राज्य  सरकारों  के  समक्ष  है  और  वह  उनਂ
 । पर  विचार कर  रह
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 शी  साधवराव  में
 समझता हूं

 कि  अधिकांश  राज्य  सरकारें  इन  प्रस्तावों  को
 oy  ञ्

 |
 सद्य  द्र fe पहले  ol  अस्वीकार  कर  चुकी  कि  यह  बात  जून  महीने  के

 पत्रों  में  छपी  थी  ।

 श्री  यवस्तराव  चब्हाण  :  ag  ठीक  है  कि  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  इसकी  पेचीदगियों

 पर  सोचा  है  और  इसलिए  इन्हें  क्रियान्वित  नहीं  किया

 Shri  M.  C.  Daga:  May  I  know  the  names  of  State  Governments  who  expressed  their

 inab:tity  in  writing  to  accept  the  Raj  Recommendations,  after  the  same  were

 accepted  by  the  Centre  Government  ?

 Shri  Yeshwantrao  Chavan  :  This  information  is  not  with  me  at  the  moment  but

 many  States  have  said  so.

 2 . Shri  M.  C.  Daga  :  Which  are  the  states  who  said  so

 This  information  is  not.  with  me Shri  Yeshwantrao  Chavan

 ——  eat

 geal  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 चाय  क  निर्यात  के  लिये  वित्तीय  राहत

 *82.  श्री  जी०  algo  कुष्णन
 :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  उद्योगने यह  चेतावनी  दी  है  कि  यदि  उन्हें  शीष्य  वित्तीय  राहत  नहीं  दी
 गई

 तो

 आगामी  वर्ष  में  wraay  लगभग  20  करोड़  किलोग्राम  चाय  के  निर्धात  का  वर्तमान  स्तर  बनाये

 रखना  अति  कठिन  हो  जायेगा ;

 क्या  सरकार  का  विचार  निर्यात  की  जाने  वाली  चाय  के  जहाज  तक  निःशुल्क  मूल्य  की

 एकविशेष  प्रतिशत  मात्रा  पर  नकद  प्रोत्साहन  ५ द्न  का  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हू ँ?

 वाणिस्य  संत्रालय  में  (at  ए०  ato  :  जी  हां

 तथा  चाय  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  चाय  उद्योग  को  व्यावहारिक  तथा  समीचीन

 सहायता  देने  की  जरुरत  के  प्रति  सरकार  सजग  है  और  इस  की  निरन्तर  समीक्षा  होती  रहती  है  ।

 उड़ीसा  को  facia  सहायता

 87.  श्  वनसाली  बाब  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 केन्द्रीय  सरकार  से  उड़ीसा  को  दी  गई  ऋण  सहायता  की  राशि  1  अप्रैल  1974  को

 कितनी  थी  ;

 राज्य  सरकार  दूवारा  केत्द्रीय  सरकार  को  गत  aT  इस  ऋण  पर  कितनी  राशि  का  व्याज

 रूप  में  भूगतान  किया  गया  है  ;
 और

 यह  देखत  हुए  कि  उड़ीसा  को  विशेषरुप  से  विकास  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने

 के  लिये  अधिक
 सहायता की

 आवश्यकता  केन्द्रीय  सरकार  दवारा  उस  राज्य  की  सहायता  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जायेंगे  ?
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 4  1896  )
 लिखित  उत्तर

 faa
 fsx
 नन  यशवन्तराव  चव्हाण  )  :  पहली  1974  तक  उड़ीसा  सरकार  के

 नाम  केन्द्रीय  ऋणों  की  514  करोड़  रुपये  की  रकम  बकाया  थी

 राज्य  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  को  ब्याज  के  रूप  में  21.  8.0  करोड़
 रुपय  की  रकम  अदा  की  थी

 (8)  छठ  वित्त  आयोग  के  फैसल  के  चौथी  योजना  की  अवधि  में  उड़ीसा  राज्य  को

 दिये  गये  287.37  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  रकम  की  तुलना  में  उसे  पांचवीं  आयोजना  की  अवधि

 में  157.  32  करोड़  रुपये  के  ऋण  में  छूट  के  अतिरिक्त  577. 32  करोड़  रुपये  की  अनुमानित

 रकम  दी  जायगी  ।  छठे  वित्त  आयोग  के  फैसले  के  केन्द्र  दवारा  उक्त  राज्य  को  अतिरिक्त

 धन  दिये  जनने  से  रज्य  सरकार  के  साधनों  की  स्थिति  मजबूत  हो  जायेगी  ।  आयोजना  के  लिए  दी

 जाने  वालीਂ  केन्द्रीय  सहायता  तया  उसके  अपने  प्रयासों  से  जूटाय  जाने  वली  पूंजी  से  कूल  मिलाकर

 यह  राज्य  अपने  विकास  के  लिए  पर्याप्त  पूजी  जुटाने  में  समर्थ  हो  जायेगा  |

 त्रिपुरा  सरकार  का  जीवन  बीमा  निगम  से  ऋण  लेने  क  लिए  अभ्यावेदन

 *  88.  श्री  ददारथ  देव  :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  त्रिपुरा  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  कि  उन्हें  विकास

 प्रयोजनाओं  के  लिये  जीवन  बीमा  निंगम  की  निधि  से  ऋण  उपलब्ध  कराया  जाये  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  संत्रालय  में  उपमंत्री  Veam )  :  तथा  विकास  प्रयोजनों  के

 निमित्त  भारत  के  जोवन  बीमा  निगम  की  निधि  से  ऋण  लेने  के  लिए  fara  सरकार  से  केन्द्रीय

 सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ

 भारत  सरकार  द्वारा  नियंत्रण  में  ली  गयी  खानों  के  मालिकों  के  विरूद्ध  बेंकों  हारा  की  गयी  कार्यवाही

 न  90.  श्री  आर०  आर०  uae  :

 ary  डी०  घी  जदेजा  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  द्वारा  नियंत्रण  मेली  गयी  खानों  के  उन  मालिकों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके

 विरुद्ध  इलाहाबाद  ध्से द  बैंक  आफ  बड़ौदा  और  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  कलकत्ता  ने  सोलिसिट्स  नोटिस  जारी
 किये  हूँ  और  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  राशि  अन्तर्गस्त  है  ;  और

 भारत  कोकिंग  कोल  और  कोल  माइन्स  आथोरिटी  के  विरुद्ध  संबद्ध  बैंकों  ने  कया  कार्यवाही
 की

 है  और  उन्होंने  उपरोक्त  प्रत्येक  मालिक  की  और  से  30  1974  तक  कितनी  राशि

 एकब्रित की  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  तथा  बैंकों  में  प्रचलित  तरीके  और  प्रथा
 के  अनुसार  तथा  अैकिंग  कम्पनी  का  अधिग्रहग  तथा  अधिनियम  1970  की  धारा
 13  के  उपबन्धों  के  अधीन  तीन  राष्ट्रीयकृत  बैंक  अर्थात्‌  इलाहाबाद  बैंक  आफ  बड़ौदा  और

 सैंट्ल  बैंक  आफ  इण्डिया  अपनी  आसामियों  के  सम्बन्ध  में  या  इनके  कार्यों  के  WES  ea  में  कोई  जानकारी

 नहीं  दे  सकते  अतत  मांगी  गयी  जानकारी  दना  सम्भव  नहीं  है
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 Written  Answers  Sravana  4,  1896  (Saka)

 Steps  to  unearth  black  money

 *91.Shri  Darbara  Singh  ;
 Shri  G.  P.  Yadav  :

 . Wil  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  .

 (a)  whether  biack  money  to  the  tune  of  crores  of  rupees  is  in  circulation  in  the

 country  due  to  which  it  is  not  possible  for  the  prices  to  fat!  and  they  are  increasing  day

 by  day;  and

 (9)  ifso;  what  fresh  efforts  are  being  made  by  Government  to  unearth  this  black  mon-

 ey ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  (a)
 Circulation  of  black  money  is  one  of  the  important  factors  which  leads  to  hoarding  of  and

 unhealthy  speculation  in  commodities  and  generates  inflationary  pressures.  Some  of  the

 other  important  factors  which  have  influenced  price  rise  in  the  recent  past  are  :

 (i)  successive  fail  in  foodgrains  out-put  during  1971-72  and  1972-73;

 (ii)  near  Stagnation  in  industrial  production  during  1973;

 (iii)  steep  rise  in  the  import  prices  of  certain  imported  goods,  especially  petroleum
 and  petroleum  products;  and

 (iv)  uneven  monetary  expansion  relative  to  the  growth  of  industria!  and  agricuitura]
 output.

 (b)  The  of  b!ack  money  is  a  pervasive  and  continuing  one.  Measures  are

 therefore,  taken  from  time  to  time  to  tackle  it.  Some  of  the  recent  steps  taken  in  this  regard
 are  aS  per  statement  laid  on  Table  of  the  House.

 STATEMENT

 Recent  steps  taken  to  fight  Tax  Evasion

 1.  Legislative

 (i)  Provision  made  through  the  Taxation  Laws  (Amendment)  Act,  1972,  for  acqui-
 sition  of  immovable  properties,  where  they  have  been  under-vatued  at  the  time  of

 transfer,  aS  such  under-vatuation  facilities  generation  and  circulation  of  black  money.

 (ii)  During  the  period  March,  1973  to  April,  1974,  notices  for  acquisition  of  proper-
 ties  were  issued  in  4414  Cases  and  orders  of  acquisition  were  passed  in  28  cases,

 (iii)  Provision  made  through  the  Taxation  Laws  (Amendment)  Act,  1972,  that  no
 suit  to  enforce  any  right  in  respect  of  any  property  held  ‘“benami’  shall  be  instituted  in

 any  court  unless  the  property  has  been  disclosed  to  the  Income-tax  Department.  Fhe  same
 Act  also  contains  measures  for  strengthening  the  valuation  machinery  of  the  Department
 to  check  tax  evasion  through  under-valuation.

 (iv)  The  Finance  Act,  1973,  provides  for  partialintegration  of  agricultura!  income

 with  non-agricultura!  income  for  tax  purposes,  absence  of  which  has  been  a  fruitfu!  source
 of  tax  evasion.

 (v)  The  Taxation  Laws  (Amendment)  Bill,  1973,  contains  many  provisions  to
 curb  black  money,  such  as  increased  powers  of  search  and  seizure,  stricter  provision
 for  penalty  and  prosecutions  fer  tax  evasion,  additional  powers  of  survey,  compulsory
 maintenance  and  audit  of  accounts  and  plugging  of  numerous

 oopholes
 in  the  tax

 laws.

 (vi)  Reduction  in  the  rates  of  income-tax,  and  raising  the  exemption  limit  for
 incometax  from  Rs.  5,000/-  to  Rs.  6,000  through  the-Finance  Act,  1974,  should  also  help
 to  reduce  tax  evasion.  Filling  of  the  returns  of  income  by  salaried  tax  payers  with  incomes
 up  to’  Rs.  18,000  has  subject  to  certain  conditions,  been  made  optional.  This  would!
 help  to  utilise  the  availab!e  manpower  for  better  investigation  in  bigger  cases.
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 26  1974  लिखित  उत्तर

 ा  Administrative

 (i)  There  is  an  intelligence  Unit  attached  to  each  Commissioner’s  Office.  hese  are
 manned  by  Deputy  Directors  of  Inspection  (Int.)  and/or  Assistant  Director  of  Ins-

 pection  (Int.).  The  functions  of  the  Intelligence  Wing  are  to  scout  for  information
 about  tax  evasion,  to  screen  cases  for  conducting  searches  u/s  132  of  the  Income  Tax

 Act  and  also  to  process  prosecution  cases  These  intelligence  units  are  being
 strengthened

 (ii)  A  Special  Cell  has  been  set  up  in  the  Directorate  of  Inspection  (Inv.)  to  investi
 gate  the  cases  of  some  of  the  large  industrial  houses.  Asa  result  of  the  enquirie
 conducted  by  this  Cell,  number  of  assessments  under  Income-tax,  Wealth  Tax  and  Gif
 Tax  have  been  reopened in  the  Birla  and  Bajoria-Jalan  group  of  cases.  Prosecution
 have  also  been  launched.

 (iii)  A  large  number  of  prosecution  for  concealment  of  income  in  glaring  cases  of
 tax  evasion  have  been  launched.

 (iv)  An  intensive  survey  has  been  ordered,  particularly  regarding  newly  constructed
 contractors  and. properties  in  urban  areas,  persons  having  income  from  profession,

 salaried  employees

 (v)  The  powers  of  surprise  survey  u/s  133A  of  the  Income-tax  Act  are  also  being
 utilised  more  frequently

 (vi)  In  the  course  of  assessments,  the  Income-tax  Departme  nt  has  also  levied  a  large
 umber  of  penalties  for  concealment  of  income

 (vii)  New  Reward  Rules  which  are  insome  respects  more  liberal  than  the  old  rules
 have  been  promulgated  recently  and  as  a  result  it  is  hoped  that  collection  of  infor-
 mation  regarding  tax  evasion  will  be  speeded  up

 In  recent  years  the  tempo  of  searches  and  seizures  made  by  the  Income-tax
 Department  has  been  kept  up.  Through  the  medium  of  searches,  the  Income  Tax
 Department  has  also  been  able  to  unearth  several  rackets,  such  as  hundi  rackets,  ghost-
 firms  racket,  bogus-vouchers  racket,  cross-word  puzzles  racket,  ownership  flat  racket  and
 racket  in  Customs  Clearance  Permits

 त्यावश्यक  वस्तु  मूल्यों  वृद्धि  tae

 92.  शी  देवेन्द्र  नाथ  महाता
 :

 श्री  ऑकार  लाल  बरवा  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1974-75  के  केन्द्रीय  बजट  के  aae  में  पेश  होने  के  समय  से  अत्यावश्यक  वस्तुओं
 के  मूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  अब  तक  थोक  तथा  उपभोक्ता  सूचकांकों  में
 कितने

 प्रतिशत  वृद्धि  हुई
 है  तथा  अत्यावश्यक  वस्तओं  के  संबंध  में  वस्तुवारਂ  मूल्य  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  और

 मूत्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  a?

 वित्त
 मंत्रों

 यशवन्तराव  से  (7)  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रख  दिया

 गया  Wat  में  रखा  गया  ।  दखिए  संख्या  एल०  eto  805  5.0
 elvzal
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 wera  सरकार  के  कमंचारियों  को  देय  मकान  किराया  भत्ता  एवं  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते
 के

 बार  में

 तीसर  वतन  आयोंग  की  faniitat  कार्यान्वित  करना

 *ै  093.  श्रीमती  सावित्री  इयाम  :

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :

 क्या  faa  मंत्री  ag  बताने  at  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  दय  मकान  किराया  भत्ते  एवं  नगर
 —  पनी  (7

 प्रतिपूर्ति  भत्ते  के  बारे  में  तीसर  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  1  STG  LY/a  से  लागू  नहीं
 किया  है  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ह  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्क०  आर०  :  तथा  तीसरे  वेतन  आयोग

 ने  सिफारिश  की  थी  कि  उसने  जिन  वेतनमानों की  सिफारिश  की  है  उन्हें  1973  से  लागू

 किया  जाय  तथा  पेंशन  विषयक  लाभों  पर  की  गई  सिफारिशों  को  उन  सरकारी  कर्मचारियों  पर  भी

 लागू  किया  जाय  1  1973  को  अथवा  उसके  बाद  सेवा-निवृत्त  हुए  सरकार

 ने  इन  दो  सिफारिशों  में  सुधार  किया  है  और  उन्हें  1  1973  से  प्रभावी  बनाया

 आयोग  ने  अन्य  मामलों  जिनमें  मकान  किराया  तथा  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते  शामिल  अपनी

 सिफारिशों  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  किसी  तारीख  की  सिफारिश  नहीं  कीਂ  अतएवਂ  मकान

 किराया  तथा  प्रतिपूर्ति  भत्तों  से  संबंधित  सिफारिशों  को  1  1973  से  कार्यान्वित

 किया  गया  यह  वह  तारीख  है  जिस  दिन  fad,  तृतीय  तथा  चतरथ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  से

 संबंधित  तिसर  वेतन  आयोग  की  विभिन्न  सिफारिशों  पर  सरकार  के  नियों  को  समाविष्ट  करने
 वाला  संकल्प  जारी  किया  गया  था

 नेपाल  द्वारा  कुछ  वस्तुओं  के  आयात  को  सीमित  किया  जाना

 94.  श्री  एम०  एस०  पुरती  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेपाल  ने  हाल  ही  में  भारत  से  कुछ  वस्तुओं  के  आयात  को  सीमित  किया  है  ;

 यदि  तो  एसीਂ  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  कीਂ  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिक्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  सी०  से  जी  हाल  ही  में

 लगाये  गए  प्रतिबन्ध  ट्रैक्टरों  के  कतिपय  प्रकार  के  कल्टीवेटरों  और  डिस्क  हुरोज़  के  संबंध  में

 है  और  इनका  मकसद  ऐसी  उन  मदों  को  संरक्षण  प्रदान  करना  है  जिनका  अब  नेपाल  में  घरेलू
 उत्पादन  हो  रहा  एतदोपरांत  इन  मदों  का  नेपाल  में  आयात  करने  के  लिए  आयात  लाइसेंस

 लेना होगा  ।

 व्यय  में  मितव्ययिता  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  से  की  गयी  अपील

 *95,  श्री  बेकारिया

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 क्या  faa  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  सरकारों  से
 हाल  ही  में  अपील  की  गई  है  कि  वे  अपनी  बजट  संबंधी  कमियों

 को
 पूरा  करने  के  लिये  व्यय  के  मामले  में  कड़ी  मितव्ययिता  लायें  ;  और

 ate  तो  इस  अपील  पर  राज्य  सरकारों की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 4  1896  (a)  लिखित  उत्तर

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव
 :  और  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया

 है  कि  वे  आयोजना-भिन्न 5 व्यय
 के  बार

 अत्यधिक  संयम  बरत  और
 सरकार

 द्वारा  वसूल
 की  जाने

 वाली  रकमों  जिनमें  पहले  की  बकाया  रकमें  भी  शामिल  संग्रह  कड़ाई  से  करें जिससे  वह

 अपन  अपने  बजट
 के

 घाटे  को  पूरा  कर  उन्हें  यह  सलाह  भी  दी  गयी  है  कि
 बे

 आयोजना
 के

 लिए  धन  की  पूरी  व्यवस्था  करने  के  लिए  विशष  रूप  से  कृषि  क्षेत्र  के  समृद्ध  वर्गों  से  अतिरिक्त

 पूंजी  जुटाएं  और  सिंचाई  तथा  बिजली  परियोजनाओं  पर  होने  वाले  घाटे  को  कम  कर  राज्य

 सरकारों  ने  इन  सुझाओं  पर  विचार  करना  मान  लिया

 आयात  तथा  निर्यात  लाइसेंसो ंमें जालसाजी

 96.  श्री  cay  सिह

 श्री  राम  सहाय  पाण्डे

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कुछ  प्रमुख  व्यापारी  फर्मों ने  वर्ष  1973  में  दो  सौ  से  अधिक  आयात
 और  जज  लाइससों  का  दरुपयोग  किया  था  और  1 ae STAAT  es

 क्या  उक्त  फर्मों
 ने  उसे

 4
 करोड़ रुपये  मूल्य  के

 लाइसेंस  जालसाजी
 से  प्राप्त  किये

 और  यदि  तो  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  हैँ  और  उन्होंने  कितनी  धनराशि  का  घोटाला  किया
 aT;

 क्या  ag  1973  में  देश  में  जालसाजी  में  पकड़ीਂ  गई  मों  में  से  किसी  फर्म  ने  इससे

 पूर्वे  भी  जालसाजी  की  थी  और  क्या  उन  मामलों  में  कोई  सरकारी  अधिकारी  भी  शामिल  थ  ;

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उन  फर्मों  तथा  सरकारी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  तथा
 आयात  और  तिर्यात  लाइससों  के  अग्रतर  दरुपयोग  रोकने  के  लिये  क्या  कठोर  कायवाहीਂ  करने
 का  है

 वाणिज्य  मंत्री  डी०  पी०  azetatega )  1973  में  rea  जांच  ब्यूरो
 में  प्रमुख  व्यापारी  फर्मों  द्वारा  आयात  तथा  निर्यात  लाइसेंसों

 के  दुरुपयोग
 तथा  जालसाजी  का  कोई

 मामला  दर्जे  नहीं  हुआ  ।

 प्रश्न  नहीं  उठत े|

 राज्यों  ay  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  में  कटो  ग

 ह
 2.0

 श्री  एस०  एन०  सिंह  देव

 शो  समर  wast

 क्या  वित्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 (#)
 क्या  सरकार  ने  राज्यों  को  दीਂ  जाते  वाली  केन्द्रीय  सहायता  में  कटौती  करने  का

 किया है

 यदि  तो  राज्य  सरका
 कारों के  गैर-योजना  राजस्व की  कमियों को  करने  के  लिए  सरकार

 का  क्या  उपाय  करने  का  विचार
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 Written  Answers  Sravana  4,  1896 (Saka)

 वित्त  मंत्री  QT aACTST  :

 (a)  छठे  वित्त  आयोग  पांचवीं  आयोजना  की  अवधि  में
 राज्यों  के  आयोजना-भिन्न  राजस्व

 में  होने  वाली  कमी  का  अनुमान  लगाया  और  उसने उसे  पूरां  करन  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  देने
 की

 सिफारिश  की  राज्य  सरकारों
 को

 यह  सलाह
 गयी

 है  कि  वें
 व्यय  में

 कठौती
 करें

 और  पर्याप्त  पूं  जटायें  ताकि  चालू  वर्ष  के  अन्त  में  और  व्यय  में  सन्तुलन
 बना  रहे

 कन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता  दिया  जाना

 *  98.  श्री  अजित  कुमार  साहा

 श्री  ज्योतिमंयਂ बस

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1974  के  पश्चात्‌  केन्द्रीय  सरकार
 के

 कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  कोई

 किस्त देय  हो  गई

 क्या  सरकार  ने  उसकी  अदायगी  सिलंबित  कर  दी  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Ho  आर०  :  तीसर
 वेतन

 आयोग  की

 सिफारिशों
 के  अनुसार  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  दो

 और
 किश्तें  देय  हो  गई  जिनमें  से  एक

 को  1  1974  से  तथाਂ  दूसरी  1  1974  से  देय  है  ।

 तथा  इन  frat  को  स्वीकृत  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है

 प्रदेशनी  az  वाणिज्यिक  प्रचार  के  लिये  gan  पथक  fazaiaa

 नें  99.  श्री  इयामसन्दरਂ  महापात्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 ay  1971-72  तथा

 1972-73
 al  वार्षिक  प्रतिवेदनों  में  उनके  मंत्रालय  ने

 बताया  है  कि
 और

 वाणिज्यिक  को  सिला  कर  एक  साथ  रखने  से

 प्रचार  की  समस्याओं  के  लिये  समेकित  नीति  अपनाना  तथा  उपलब्ध  संसाधनों  का  अधिक  कुशल  तथा

 युक्ति  संगत  रूप  से  उपयोग  कर  पाना  सम्भव  हो  गया  है  ;  और

 यदि  at,  तोਂ  क्या  अब  दोनों  fara  को  पृथक-पृथक  निदेशालयों  के  अन्तरगत  faa

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  ०0  जी  att

 इस  समय  दोनों  स्कंदों  को  विभक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मध्यम  किस्म के  कपड़े  की  बिक्री  तथा  वितरण के  ऊपर  नियंत्रण  लगाने  का  प्रस्ताव

 न  100.  श्री  ए०  क०  एस०  इसहाक :  क्या  बाणिज्य  मंत्रो  as  बताने  को  कृपा  करने  कि

 क्या  सरकार  मध्यम  किस्म  के  कपड़े  कीਂ  बिक्री  तथा  वितरण  के  ऊपर  नियंत्रण  लगाने

 के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  और

 यदि  at,  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या
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 26  1974  लिखित  उत्तर

 बाणिज्य  मंत्री  (sto  डी०  पी०  तथा
 मीडिमम

 प्बी  श्रेणी  की

 लट्ठ, च्  कमीजों  के  aos  तैथा  fea  के  अतिरिकत  1  1974  से  इन  किस्मों

 की  मीडियम
 श्रेणी  के  सूती  कपड़े  पर  भी  उत्पादन  कीमत  और  वित्तरण  संबंधी  नियंत्रण  लागू  कर

 दिया  गया है  ।  कंट्रोल  के  कपड़े  की  बिक्री  की  व्यवस्था  निम्नलिखित  माध्यमों  से  की  गई  है

 (1)  मिलों  की  अपनी  खुदरा

 (2)  सहकारी  क्षेत्र  के  सपर

 |  3)  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  फेडरेशन  और  उनसे  संबद्ध  सहकारी  संस्थाओं  की

 (4)
 र
 राज्य  सरकारों  के  तत्वावधान  में  चलाई  जा  रही  उचित  कीमत  की  और

 (5)  संबद्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  विनिर्दिष्ट  सहकारी  क्षेत्र  का  कोई  अन्य  अभिकरण  ।

 पीनी  क  निर्यात  क  लिय  करार

 687.  Mt  वनमाली  पटनायक :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  विश्व  के  बाजारों  में  भारतीय  चीनी  का  अच्छा  मूल्य  मिलता

 यदि  तो  क्या  कोई  करार  किये  गये  हँ  ;  और

 तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  और  ये  करार  चीनी  के  किस  मूल्य  पर  किये  गये

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  eto  जाजें )  जी  नि

 लगभग  209  करोड़  रु०  एफ०  ओ ०  डी०  मूल्य  की
 चीनी

 तथा  खांड  की

 Ho  ठन  की  कुल  मात्रा  के  निर्यात  के  लिये  संविदाएं  सम्पन्न  हो  गई

 हाल  ही  में  की  गई  संविदाओं  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं

 (1  चीनी  तथा  खांड  सीधे  विदेशी  खरीदारों  को  बेची  गई  एजेंटों  के  माध्यम  से  नहीं

 (2)  विपुल  परिमाण  मे  बेचो  गई  चोनी  के  लिये  विदेशी  खरीदारों  को  feat  जाने

 वाला  1/  द  प्रतिशत  का  परम्परागत  कमीशन  बन्द  कर  दिया  गया  है  ;  और

 (3) ख
 खांड  के  संबंध  में

 भुगतान
 की  अपेक्षाकृत  अधिक  अनुकूल  शर्तें  हासिल  की  गई

 एफ०  ato  बी०  कीमतों  की  औसत  निवल  चीनी  के  संबंध  में  4971  90.  ito  टन  और
 खांड  के  संबंध  मे  2924  रु०  प्रति  Ao  ठन  बैठती

 कांडला
 निर्बाध  व्यांपारे  जोने

 688.  श्री  प्रसच्भाई  मेहता :  क्या  वाणिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  sat  करेंगे  कि

 क्या  कांडला  निर्बाध  व्यापार  जोन  के  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पक्षयातपूर्ण  व्यवहार

 क्य  जोने  के  कारण  गुजरात  के  व्यापारी  वर्ग  में  अभी  भी  रोष  व्याष्त  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  उन्होंने  बम्बई  सांताऋझ  इलेक्ट्रानिक्स  प्रोसेसिंग  जोन  नामक  एक

 ही  जोन  के  प्रति  पक्षपोषण  का  आरोप  लगाया  है
 ;

 क्या  न्होंने  मांग  की  है  कि  कांडला  जोन  को  प्रतिस्पर्धात्मक  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये

 सुविधाएं  दी  जानी  चाहए ;
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 (7)  क्या
 उन्होंने

 यह  सूझाव  भी  fear

 है

 कि  ना  जोन  के  कार्यसंचालव  के  लिये  सरकारी

 अधिसूचनाओं  की  वतमान  संचालन  पद्धति के  बजाय  सांविधिक  व्यवस्था  होनी  चाहिय े;

 यदि  हा  ता  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रीਂ  ए०  सी०  :  तथा  गुजरात  में  कतिपय

 व्यापारी  वर्गों  ने  कांडला  निर्बाध व्यापार  जोन  को  होने  वाली  स्वदेशी  सप्लाइयों  को  निर्यात  के

 रूप  में  मानन  और  सान्ताक्ज  इलेक्ट्रोनिक्स  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिंग  जोन के  आधारों  पर  परिवहन  प्रणाली

 निकासी  सदन  सुविधाओं  आदि  की  व्यवस्था  के  लिये  मांग  की  हैं

 तथा  जी  are

 वाणिज्य  उपमंत्री  की
 अध्यक्षता

 में  उच्च  शक्ति  प्राप्त  कांडला  निर्बाध
 व्यापार

 जोन

 बोर्ड  ने  इन  मांगों  पर  पहले  ही  विचार  कर  लिया  है  और  सिद्धान्त  रूप  में  जोन  उद्योगपतियों

 की
 प्रतियोगिता

 क्षमता  को  सुधारने  के  लिये  जॉन  को  होने  वाली  स्वदेशी  सप्लाइयों  को  निर्यातों

 के  रूप  में  सीमाशुल्क  प्रक्रिया  को  सरल  परिवहन  उपदान  प्रदान  करने  आदि  का

 विनिश्चिय  किया  सरकार  ने  पहले  ही  निर्यातों  के  एफ०  ato  बी०  मूल्य  के  1
 प्रतिशत

 की

 दर  पर  परिवहन  उपदान  मंजूर  कर  दिया  si  चूंकि  विद्यमान  प्रबन्ध  पर्याप्त  समझे  जाते  Aa:

 कॉडला  निर्बाध  व्यापार  जोन  के  मामलों  का  संचालन  करने  के  लिये  एक  पृथक  विधान  की  कोई

 जरुरत  नहीं  समझी  जाती  कांडला  निर्बाध
 व्यापार

 जोन  तथा  सानता ऋज  जोन
 दो  भिन्न  परियोजनाएं

 हूँ  और  दोनों  को  समानਂ  शी'घ्नतापूवक  और  ध्यानपूर्वक  क्रियान्वित  किया ज  रहा है

 केरल  में  काफी  बागानों  का  बन्द  होना

 689.  श्री  ato  जनादनन  क्या  वाणिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  sat  करंग  कि

 \
 (  क्यां  सरकार  को  केरल  के  वाईनाड  क्षेत्र  में  काफी  बागानों  के  बन्द  होने  का  पता  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  कमंचारियों  ने  क्या  मांगें  रखी  आर  उन  पर

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 घाणिज्य  में  उपमंत्री
 ए०

 सी०
 :

 केरल  के
 वाईनाड  क्षेत्र  मे ंकोई  काफी

 बागान
 बन्द  नहीं  हुआ  लेकिन  कुछ  बड़े  उपजकर्ताओं  ने  काफी  तोड़ने  के  बाद  की  कर्षण  क्रिया

 जसे  कि  निराई  खाद  देना  बन्द  कर  दी  थी  ।

 केरल  राज्य  में  काफी  बागानों  मे
 श्रमिकों

 की  मजदूरी  में  वृद्धि  होने  कतिपय  निविष्ट

 साधनों  की
 कीमतों  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  stat  काफी  की  कीमतों  में  वृद्धि  करने  की

 मांग  कर  रहे  काफी  बोई  नें
 लागतों  में  हुई  वृद्धि  का  उचित  ध्यान  रखते  हुए  पूल  बिकियों

 के  लिये  आरक्षित  कीमतें  बढा  दी

 राज्य  व्यापार  निगम  दारा  बासमती  चावल  का  निर्यात

 590.  श्री  मघ  लिमये  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  गत  वर्ष  कुल  कितना  बासमती  चावल  निर्यात  किया

 इससे  कुल  कितनीਂ  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई
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 क्या  बासमति  के  निर्यात  पर  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ
 के

 बीच  कोई  विवाद  पैदा  हो  गया  है  ;  और

 यदि  at  क्या  विवाद  का  समाधान  हो  गया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  1973-74  में  राज्य  व्यापार

 निगम  ने  17,000  एम०  टो०  बासमतीचावल  का  निर्यात  किया

 लगभग  860  लाख  रुपय े।

 कोई  विवाद  नहीं  हुआ  है

 प्रश्न  नहीं  उठता

 नेपाल  से  Marat  तस्करी

 691.  श्री  एन०  ई्०  वया  faa  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  सोमावर्ती  प्रदेशों  को  नेपाल  की  सम्पन्न  तराई  बैल्ट  से

 ताया  की  बड़े  FATA  पर  तस्करी  हो  रही  है  और

 यदि  तो  उस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  भूत पूत  विदेश  व्यापार  मंत्रालय

 दवारा  जारो  को  गई  सार्वजनिक  सूचना  स०  104 /  आई०  टी०  Ato  71  दिनांक

 17  1971  के  अनुसार  नेपाल  के  प्राथमिक  जिनमें  खाद्यान्न  भी  शामिल  के

 नेपाल  से  भारत  में  आयात  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  ऐसी  मदों  पर  वित्त  मंत्रालय  की

 सूचना सं०  शु०/फा०  सं०  80/  सी ०  दिनांक  1  1971

 के  अनुसार  सीमाशुल्क  भी  नहीं  लगाया  जाता  ।

 यह  प्रश्  Far  नहीं  होता ।

 त्रिपुरा  में  पटसन  मिल

 692.  श्री  वीरेन  दत्त  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  के  मुख्य  मंत्री  ने  त्रिपुरा  में  एक  पटसन  मिल  की  आधारशिला  रखी  है  ;

 इसके  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;  और

 पटसन  मिल  चालू  करने  पर  कितनी  लागत  आयेगी ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  (=)  जी

 लगभग  दो  वर्षों  में  ।

 अनुमानित  लागत  3  17  करोड़  रु०
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 पटसन  उद्योंगों  को  —  के  समाधान  हेतु  अन्तरमंत्रालय  समिति  की  स्थापना

 693.  श्री  क०

 श्री  एन ०  Fo  होरों  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लग क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  ८  न  उद्योगों  के  उत्सादन  में  हुई  हानि
 की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  एक  अन्तर-मंत्रालय  समिति  गठित  की  गई

 है  ;  जिसमें  विभिन्न  मत्रालयों  के  अधिकारी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 उप  मंत्री  ए०  सी०  :  जी  नहीं ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 wawnay  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  रिक्त  पड़  उच्च  पद

 694.  श्री  एन०  fo  gta  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  ऊंचे  कार्यकारी  निदेशकों  के  कुछ  पद  रिक्त  पड़े  हुए  ;

 यदि  तो  ये  उच्च  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  हैं  ;  और

 इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  आर०  :  से  मुख्य  कार्यकारी

 कारियों  के  118  पदों  में  से  केवल  6  पद  रिक्त  हैं  जिनके  लिए  अन्तरिम  प्रबन्ध  कर  दिए गए  हँ  इनका

 विवरण  अनुबन्ध  में  दिया  गया  है  ।

 अनुबंध
 विवरण

 मुख्य  कायंकारी  अधिका
 रियों  के  6  fra  पडे  हुए  पदों  की  सूची

 हिन्दुस्तान  फोटो  freq  यह  3-11-1973  से  fra  है  जबकि (1)

 ra  निदेश  कम्पनी  लिमिटेड  |  पिछला  व्यक्ति  समय  से  पुर्व  सेवानिवृत

 हो  गया  था  ।  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय

 ने  इस  रिक्त  पद  के  लिए  एक  व्यक्ति  का  चयन

 कर  लिया  है  और  नियुक्ति  के  लिए  मंत्रीमण्डल

 की  नियुक्ति-समिति  से  मंजूरी ली
 जा

 रही

 (2)  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  4-6-1974  को  एक  अंशकालिक अध्यक्ष  नियमित
 आधार  नियुक्त  से

 पहले  यह  पद  अध्यक्ष के  पद  से  संयुक्त

 QT  |  औद्योगिक
 मंत्रालय

 इस  पद  को  भरने  के  लिए
 ह

 कर रहा  ी
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 (3)  प्रबन्ध  इण्डो  बर्मा  पेट्रोलियम  पिछले  निदेशक  ने  1-6-1974

 कम्पनी  लिमीटेड  को  भारतीय  तल  faa

 में  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद

 पर  जान गी  नियक्ति  हो  पर

 इस  पद  को  कार्यभार  छोड़  दिया

 था  |  पंटोलियम  और  रसायन  मंत्रालय

 रिक्त  पद  को  भरने  के  लिए  कारंवाई

 कर  रहा  और  तब  ap  पिछले

 प्रबन्ध  निदेशक  ने  इस  पद  का  अतिरिक्त

 काय  भार  रखा है  |

 28-  क (4)  प्रबन्ध  निदेशक ,  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  यह  पद  दिनांक

 निगम  लिमिटेड  पदधारी  व्यक्ति
 के  कॉोयंभार  छोड  दिये

 जान  पर  रिक्त  हुआ  था  सुचना
 और  प्रसारण  मंत्रालय

 दुवारा
 रिक्त

 पद  को  भरने  के  लिए  कारवाई  की

 जा  रही  है  ।

 (5)  अध्यक्ष  प्रबन्ध  निर्यात  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  इस  रिक्त  पद  को

 ऋण  एवं  प्रत्याभति  निगम  भरने  के  लिए  मंत्री-मण्डल  की  नियुक्ति
 समिति  at  मंजूरी  प्राप्त  कर  ली

 आशा  है  कि  चना  गया  व्यक्ति  शीघ्र

 री  पदभार  संभाल  लगा

 (6)  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  अग  निक  यह  पद  पिछले  पदधारी  व्यक्ति  का  कार्यकाल
 कै  लिमिटेड  समाप्त  हो  जाने  पर  7-7-1974  को  रिक्त

 हुआ  था  ।  उत्तराधिकारी
 चुनने  के

 प्रश्न  पर  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय

 दवारा  विचार  किया  जा  रहा  है  i  इस  बीच

 कार्यसाधक  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है

 STETAT  उद्योग  के  लिये  केद्र  में  >  अयक्त

 695.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन्‌  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  में  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  एक  पृथक  आयुक्त  fart
 करने का  कोई  प्रस्ताव

 है  जैसा  कि  आन्ध्र  प्रदेश
 कांग्रेस  समिति  के  कुछ  प्रतिनिधियों  ने  अनुरोध  किया

 (a)  कया  प्रतिनिधि  मंडल  ने  रिजर्व  बैंक  द्वारा  ऋण  के  बारे  में  लगाई
 गई

 कैठोर  शर्तों  में  छूट  देने
 का  भी  अनुरोध  किया था  site  cae’  और  प्राथमिक  बुनकर  सहकारिताओं  की

 कार्यच/लन  पूंजी  के
 अधिक  एवं  सुगम  उपलब्धता  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 पा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (at go ए०

 सी
 ०

 :  हथकरघा  उद्यीग  के  लिये  विकास

 हे
 भायुक्त  att  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  प्राप्त  हुए  ्  ।  श्री वीਂ  योजना  आयोग

 at  अध्यक्षता  में  1973  में  नियुक्त  हथकरघा  विषयक  अध्ययन  दल  ने

 उस  आशय  at  सिफारिश की  है

 जी  हां  ।

 भारतीय  fort  बैक  की  हथकरघा  वित्तपोषण  योजना  में  दी  गई  शर्तों  में  सामान्य  ढील

 देना  आवश्यक  या  मुमकिन  नहीं  समझा  गया है  ।  फिर  भी  राज्य  सरकार  वास्तविक  कठिनाइयों

 वाले  पृथक-पृथक  मामलों  में  उपयुक्त  छूट  के  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  लिख  सकती  हैं  ।

 अखबारों  कागज  की  सप्लाई  के  लिये  कनाडा क  साथ  समझौता

 696.  श्री  बनसाली  बाबू  :

 शमी  एम०  एस०  संजीवी  राव  :

 थी  सान  fag  भौरा  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कनाडा  के  प्रतिनिधिमंडल  ने  1974  के  अंतिम  सप्ताह  में  भारत  का  दौरा  किया

 था  और  अतिरिक्त  अखबारी  कागज  की  सप्लाई  के  बारे  भें  भारत  सरकार  से  बातचीत  की  थी  ;

 क्या  इस  बार  में  समझौता  हो  गया  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  जी
 हां  कनाडा  के  प्रतिनिधिमंडल

 ने  राज्य  व्यापार  निगम  से  विचार-विमर्श  किया  था

 तथा  कनाडा  का  प्रतिनिधिमंडल  1974  से  1975  तक  के  महीनों के
 दौरान  अखबारी  कागज  की  13,000  मि०  टन  की  अतिरिक्त  सप्लाई  के  लिये  सहमत  हो  गया  बशर्त  कि

 उनके  निदेशक  ate  का  अनुमोदन  प्राप्त  हो  जाए  |

 Arrests  of  Hoarders

 697.  Shri  Sharma;  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  hoarders  arrested  under  D.  I.  R.  and  Essential  Commodities  Act
 in  the  country  during  the  year  1973  and  1974,  State-wise  ;

 (b)  the  number  out  of  them  who  were
 convicted,  acquitted  and  are  being  tried,  se-

 parately;  and

 . ? (८)  out  of  the  hoarders  arrested,  how  many  are  associated  with  big  business  houses

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :

 (a)  to  (c)  Enforcement  of  Defence  of  India  Rules  and  the  Eessential  Commodities  Act  is

 the  responsibility  of  the  State  Governments/Union  Territory  Administrations  who  take

 appropriate  action  against  hoarders,  blackmarketeers  and  _profiteers.  Statewise  break-

 up  oftheir  numbers  and  whether  they  are  associated  with  big  business  houses  is  not  readily
 available.
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 Arrangements  for  Safe  Storage  of  Commodities  confiscated  from
 Hoarders

 698.  Shri  |: चम  Sharma;  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  the  essential  commodities  found  in  the  stocks  of  the  hoarders  arrested  under  D:
 I.  R.  and  the  Essential  Commodities  Act  in  the  years  1973  and  1974  ;

 (b)  whether  Government  have  confiscated  all  those  commodities  ;  and

 (c)  if  so,  the  arrangements  made  by  Government  for  their  safe  storage  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)
 to  (c)  Arrest  and  subsequent  action  against  hoarders  of  essential  commodities  either  under
 the  Defence  of  India  Rules  or  under  the  Essential  Commodities  Act  1955  is  taken  by  the
 officers  of  the  State  Governments  or  Union  Territory  Administrations.  While  stocks  can
 be  seized  on  the  apprehension  of  the  offender  confiscation  of  essential  goods  other  than
 foodgrains  and  edible  oils  can  be  made  by  the  Collector  of  the  District  or  the  Presidency
 Town  in  which  the  essential  commodity  is  seized.  From  the  replies  so  far  received,  it  would
 appear  that  there  has  been  no  such  case  in  Arunachal  Pradesh,  Dadra  and  Nagar  Haveli
 and  Lakshdweep.  In  Gujarat,  the  following  articles  have  been  seized.

 Foodgrains  e  199°79  quintals
 Groundnut  112631  >>

 Groundnut  oil  29

 Sugar  897  23

 Vanaspati  1322  99
 Cement  ष  10955  ‘bags

 Crude  oil  litres 14.7920
 Kerosene  oil  66900  9
 Diesel  oil  .  ष  4599  99

 Stocks  seized  from  rsons  other  than  agriculturists  are  being  confiscated  and  are  being
 discributed  through  Public  Distribution  system.

 In  the  Union  Territory  of  Chandigarh,  stocks  found  are
 as  follows

 Wheat  .  e  a  cy  ह  1283  quintals.

 Sugar  क  ह  99 1344
 Coal.  278  £
 Rice  988  o>
 Maida  264.  o>

 Suji  .  16  39
 Wheat  Atta  200  o>
 Salt  .  e  256  39
 Maize  a  2794  33

 Paddy  क  1114.  :
 Fertilizers  434  bags

 Vanaspati  4430  tins

 Cement  .  4774  bags
 Truck  Tyres  numbers 23
 Kerosene  Oil  21220  litres

 Crude  oil  45000  33
 Diesel  oil  .  1470  33

 The  stock  are  kept  either  in  Government  godowns  or  in  Police  custody  pending  investiga-
 tion.
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 Written  Answers  Sravana  4,  1896  (Saka)

 el

 आवश्यक  वत्तुओं  क  नियंत्रित  भाव  और  बाजार  भाव  में  अन्तर

 699.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा
 :

 क्या  faz  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि
 9

 क्या  सरकार  को  पता  कि  कमी  के  वातावरण  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  निपंप्रित  मूल्यों
 और  बाजार  भाव  में  बहुत  अधिक  अन्तर  है  ;  और

 यदि  तो  इस  अत्तर  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  प्रभावी  कदम

 उठाने  का  है  ?

 वित  मंत्री  (at  यशवन्तराव  और  जब  बाजार  भाव  बहुत  बढ़  जाते  ह

 केवल  तभी  मूल्य  नियंत्रण  की  आवश्यकता  होती  इसलिए  मूल्यों  में  बहुत  अधिक  अंतर  की  आशा

 ar  जाती  है  ।  सरकार  समझभी  है  कि  इस  अंतर  को  कम  करने  का  सबसे  अधिक  प्रभावकारी  तरीका
 |  |

 यह  है  कि  उत्पादन  बढ़ाकर  बाजार  भावों  को  ga:  उचित  स्तर  पर  लाया  जाय  q

 राजत्यान  नहर  कਂ  लिये  आई०  बी०  आर०  डी०  से  सहायता

 700.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :

 थी  रासकंवर  :

 क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  की  कता  करेंगे  कि

 राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  विकास  कार्यों  के  लिए  SecA  बैंक  आफ  कन्सट्रकशन

 एण्ड  डेवलपमेण्ट  द्वारा  कितनी  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 इसमें  से  कितनी  सहायता  का  उपयोग  किया  गया  है  और  किस  प्रकार  ;  और

 क्या  परियोजना  को  पुरा  होने  में  विलम्ब  होने  से  इस  स्वोत  से  सहायता  प्राप्त

 होने  की  संभावना  कम  हो  गधी  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 faa  मंत्री  :  राजस्थान  नहर  सिंचाई  क्षेत्र  विकास

 परियोजना  के  लिए  अन्तर्यष्ट्रीय  विकास  संघ  62.25  करोड  रुपय  (8.3  करोड  अमरीकी
 >  । डालर  )  का  ऋण  देने  सहनत  हुआ

 चूंकि  इस  ऋणग  करार  पर  न  ही  अभी  हस्ताक्षर  हुए  हैं  और  न  ही  यह  लगू

 हुआ  है  इस  इस  समय  ऋण  में  से  किसी  cay  के  इस्तेमाल  किये  जाने  का  सवाल

 नहीं  होता  ।

 यह  सवाल  ही  नहीं  होता  ।

 युगोस्लाविया  को  माल-डिब्बों  की  सप्लाई  तथा  जहाजों  की  खरीद

 701.  श्री  स्वगसिह  सीखी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ठेका  मूल्य  में  10  प्रतिशत  वृद्धि  के  बावजूद  भारत  सरकार  युगोस्लाविया  से  चार  जहाज

 खरीदने जा  रही  है

 क्या  युगोस्लाविया  ने  भारत  से  माल  डिब्बे  खरी
 दने

 का  क्रयादेश  1970  में  दिया  था

 और  उन्होंने  लम्बित  PTT  का  अधिक  मूल्य  देने  के  सरकारी  प्रस्ताव  को  मानन से  इनकार  कर  दिया

 क्या  सरकार  ठेके  की  शर्तों  क  अन्तर्गत  युगोस्लाविया  के  साथ  ठेके  को  समाप्त  कर  सकती  और

 यदि  ठेका  समाप्त  न  किया  तो  सरकार  को  कुल  कितनी  हानि  होगी  ?
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 26  19.74  लिखित  उत्तर

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  :  समुद्री  जहाज  सीधे  सरकार  द्वारा  नहीं  खरी
 दे

 जाते  अपितु
 जहाजरानी

 कम्पनियों
 द्वारा

 खरीद  जाते  है
 नि
 निगम ने  हाल  ही  सें  बातचीत

 द्वारा  वाणिज्यिक  सौदा  कियां  है  जिस के  अनुसार  उनके  द्वारा  युगोस्लाविया के  स्पलिट  Lv farqaTe  को  दिये

 गय  आडर  क  चार  समुद्री  जहाजों  की  संविदा  कीमत  में  लगभग  10  प्रतिशत वृद्धि  होनी  है  भारत  सरकार

 इसक  अनमोदन  कर  दिया  गया  है  ।

 से  1970  में  के  साथ  3600  वैगनों के  सम्बन्ध  में  संविदा

 की
 गई  थी

 ।
 तेल  बिजलों  की  नौवहन  सम्बन्धी  कठिनाइयों

 और
 उत्पादन लागत  में  वृद्धि

 जैसी

 अनेक  परिस्थितियो ंके  फलस्वरूप  यूगोस्लाविया  के  साथ  संविदा  की  शर्तों  पर  ae  सिर  से  बातचीत  करना

 धावश्यक  हो  गया  ।  यें
 बातचीत  शुरू  हो  चुकी  है  और  इस  समय  चल  रही  है  ।

 सरकार  से  राजसहायता  प्राप्त  अत्यावद्यक  बर्तुय

 702.  श्री  मघु  लिमये  :  क्या  fae  मंत्री  ae  बतान  की  कृपा  करेंग कि

 प्रथम  1974  को  सरकार  से  राजसहायता  प्राप्त  आवश्यक  वस्तुओं  की  संख्या  कितनी

 ,

 प्रति  feacer  अथवा  प्रति  किलो  कितनी  राजसहायता  दी  जाती  थी

 क्या  सरकार  ने  इन  राजसहायताओं  को  समाप्त  करने  अथवा कम  करने  का  कोई  निर्णय
 किया  और

 यदि  तो  तत्तबंधी विवरण  क्या  है  ?

 कर्ट्रीय  सरकार  जिन  मुख्य
 वित्त  मंत्री

 aarta tat  :  और
 आवश्यक  वस्तुओं  के  लिए  नकद  सहायता  देती  ने  गई  और  मोटे  अनाजे

 1  अप्रैल  से  जून  1974  के  अन्त  तक  की  अवधि  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  मांगी

 गई  सहायता  की  रकम  इस  प्रकार  है  :--

 अनाज  राज  सहायता  की  औसत  दर  क्विटल रुपयों  में  ) $$$

 आयातित  गहूं  19.91

 देशी  e  5.42

 आयातित  माइलो  e  *  cy  33,38

 मोट
 अनाज

 ्  13.44

 और  1-4-1974  से  गेहूं  बिक्री  मूल्य  बढा  दिये  जाने  से  देशी  गेहूं  पर

 यता  देना  बंद  कर  दिया  गया  >
 ्  |

 सहायता  के  प्रश्न  के  बारे  में  सरकार  लगातार  नजर  रखती  है  और  प्रत्येक  मामले  में

 उसक  गुणदोषों  के  आधार  पर  निर्णय  किया  जाता  है  ।

 अत्यावद्यक  वस्तुओं  का  काले  बाजार  में  बचा  जाना

 703.  श्री  रामावतार  शास्त्री  क्या  बाणिज्य  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 को  पता  है

 कि
 देश  में  बहुत

 सी
 अत्यावश्यक  वस्तुओं  की  बिक्री

 सरकार  अथवा  उत्पादनकर्ताओं  द्वारा  निर्धारित
 मूल्य

 पर  नहीं  की  जाती  है  और  उपभोक्ताओं
 को  वस्तुएं  काला  बाजार  मूल्य  पर  खरीदने  के  लिये  विवश  होना  पड़ता  atx

 (a)  यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 Written  Answers  July  26,  1974

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  yo  ato  उपभोक्ताओं
 को  आवश्यक  वस्तुओं  सरकार  द्वारा  अथवा  विनिर्माताओं  द्वारा  निर्धारित  कीमतों  पर  बिकनी

 के  बार  मं  सरकार  को  समय-समय  पर  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  आवश्यक  वस्तु
 सरकार  को  किसी  आवश्यक  वस्तु  के  बचने  या  खरीदने  की  कीमत  पर  नियंत्रण  करने  के

 लिये  आदेश  जारी  करन  की  शक्ति  प्रदान  करता  है  ।  ऐसे  आदेश  का  उल्लंघन  आवश्यक

 वस्तु  अधिनियम  क  seta  अपराध  माना  जायेगा  और  इस  प्रकार  उस  पर  अधिनियम  में

 दण्ड  उपबत्ध  लागू  हो  जायेंगे  ।  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  समय  समय  पर  सलाह

 दी  हैं  कि  विभिन्न  fara  आदेशों  को  कठोरता  से  प्रवतित  किया  जाये  ।  दण्ड  सम्बन्धी  उपबन्ध  ATS

 भघिक  कडे  करने  हत  आवश्यक  वस्तु  अध्यादश  22  जून  को  प्रख्यापित  किया  गया  था  और  चालू

 सत्र  में  इस  संसद  क  अधिनियम  का  रूप  देने  का  विचार  है  ।

 भूवनेदवर  और  दिल्‍ली  के  बीच  सीवी  विमान-सेवा

 704.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  कया  पर्वेटन  और  नागर  faaqiaa  मंत्रो  ag  बताने  की  कता  करेंगे  कि  :

 क्या  उडीसा  सरकार  ने  भुवनेश्वर  और  दिल्‍ली  के  बीव  सीधी  विमान  सेता  की  मांग  की  और

 (@)  यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  :  हां  ।

 (a)  इंडियन  एयरलाइंत  द्वारा  far  गये  एक  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  भुवनेश्वर  तथा  दिल्‍ली

 के  बीच  सोधी  उडान  पांचवी  पंचवर्षीय  aaa  की  अवधी  के  अन्त  तक  अत्यत्त  अलाभप्रद  रहेंगी  ।

 feafa  की  समी  क्ञा  को  जाएगी  तथा  यदि  संभावित  भार  पर  अधारित  मांग  एवं  इंडियन  एयरलाइंस

 के  विमातजडे  की  स्थिति  इसका  औचित्य  सिद्ध  करती  है  तो  इंडियन  एयरलाइंस  वाराणसी  तथाਂ  कलकत्ता

 के  मारगे  से  दिल्‍ली  से  भुवनेश्वर  के  लिए  एक  जेट  सेवा  चलाने  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 arse  पो  जिता  TAIT  यूनाइटेड  काशत  बेक  Mis  इंडिया  को  दावा

 खोलना

 705.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  वित  मंत्री  मण्डारी  Tad,  shear a  यूनाइटेड  कमशियल

 बैंक  अफ  इण्डिया  की  शाखा  खोलने  के  सम्जन्धित  10  1973  के  अतारांकित  प्रशत  संख्या  2935

 के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वा  मंडारी  Tad,  जिला  उडोता  में  Waizas  satura  बैंक  अफ  इण्डिया

 की  शाखा  खोजने  के  लिये  इस  बीच  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  और

 (a)  यदि  तो  प्रस्तावित  शाखा  कब  चालू  हो  जाएगी  ॥]

 ~
 faa  मंत्रालय  a

 उप
 मंत्री

 qatar  रोहुतनी
 :

 तथा  (@)  यूनाइटेड  क्नशियल

 बैक  ने  जिले  के  मंडरी  Tag  नामक  स्थान  पर  बेकिंग  कारबार  की  सम्भावनाओं
 का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण  पुरा  कर  लिया  है  और  वह  इस  नतीजे  फर  पहुंचा  हैं  कि

 इस  समय  इस  स्थान  पर  कारबार  की  इतनी  संभावनाएं  नहीं  है  कि  यहां बेक  की  एक  शाखा

 खोली  जाय ।  बैंक  ने  यह  भी  सूचना  दी  है  कि  मंडरी  पोखरी  तथा  उसके  आस  पास  के

 क्षेत्रों  की  बैंकिंग  संबंधी  उसकी  धामनगर  स्थित  शाखा  से  काफी  हद  तक  पुरी  at
 सकती

 >
 ट  ॥
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 4  1896  (3)  लिखित  उत्तर
 ा

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  स  प्रबन्यक  के  पद
 पर

 कार्य  करने  वाल  व्यवितयों  के  aaa  तथा

 afzafserat  में

 706.  श्री  पी०  गंगादेव

 श्री  डी०  डी०  देसाई  cd

 रघनन्दत  लाल  भाटिया

 क्या  faa  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों में  प्रबन्धक  के  पद  पर  काय  करने  वाले  व्यक्तियों  के

 वेतनों  तथाਂ  परिलब्धियों  में  वद्धि  करने  का  कोई  प्र प्रस्ताव

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 ~  वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 क््०  अआर०

 :
 से  (7):  सरकारी  उद्यमों

 में  प्रबन्धक  के  पद  पर  कायें  करने  वाल  व्यक्तियों  के  वेतन  और  परिलब्धियों  में  कोई  सामान्य

 वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  नहीं
 है  ।  इसके  अतिरिकंत  जहां  किन्हीं  तकंसंगत

 कारणों  से

 इस  प्रकार  की
 वृद्ध  करने

 की  आवश्यकता  पड  जाय  तो  सरकारी  उद्यमों  को  ये
 अनुदेश

 दिए  गय  हैं  कि  वे  अपने
 प्रस्तावों

 को  लागू  करन  से  पहले  सरकार  की
 सहमति  प्राप्त  करें  ।

 एसा  यह
 सुनिश्चित

 करने  के  लिए  किया  गया  है  कि  मुआवजा  सम्बन्धी  नीतियों  में  जो

 विरुपताएं  है  उन्हें  दूर  कर  दिया  जाय  ।

 चीनी  क  निर्वात  के  बारे  a  निर्णय

 07.  श्री  पी०  गंगादेव

 श्री  श्रीकिशन  मोदी

 श्री  अनादि  चरण  दास

 श्री  डी०  डॉ०  zat

 श्री  लाल  भाटिया

 क्या  विणिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  प्राथमिकता  पर  अधारित  कोटे  के
 अतिरिक्त

 चीनी  के  निर्यात  की  मात्ना

 पर  आतर  मंत्रालीय  मतभदों  के  कारण  कोई  निर्णय  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।

 (a)  यदि  तो  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  और

 (7)  क्या  अधिक  चीनी  क  निर्यात  से  देश  में  चीनी  क  मूल्यों  में  और  वृद्धि  होगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  ।
 जी  चीनी  के

 निर्यात
 के  लिए

 आवश्यक  उपायों  का  समन्वय  करने  के  लिए  एक  आंतर  मंत्रालय  समिति
 पहले  से

 ही  ala  कर  रही  है  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 ची  के  निर्वात  से  कवल  खुली  बिक्री  की  चीनी  की  कीमतीं  पर  ही  प्रभाव  पड़

 सरकता  है  ह
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 ford  बंक  आफ  इंडिया  की  नकदी  रक्षित  fafa  में  कमी

 708.  श्री  पी०  गंगादेव

 शी  श्रीकिशन  मोदी

 श्री  डी०  डी०  देसाई

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fet  बैक  ars  इंडिया ने  अपनी  नकदो  रक्षित  निधि  को  कम  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  ag  भ निर्णय  वर्तमान  मुद्रा  स्थिति  को  देखते  हुए  किया  गया

 क्या  fora  बैंक  आफ  इण्डिया  से  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  लिये  जाने  वाले  ऋणों  की

 राशि मे  हाल  ही  में  कोई  वृद्धि  हुई  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  है  और  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 faa  मंत्री  (sit  यशवंतराव  :  और  aren g ford TH FT रिजव  बंक  ने  1974  के

 मंदों  के  दिनों  की  कर्ज  देने  की  अपनी  नोति  के  अंग  के  रूप  मं  28  जन  1974  से  नकद

 प्रारक्षित  निधि  को  जो  अनसचित  वाणिज्यिक  बेंकों  को  उसके  पास  रखना  होता  7

 दात  से  घटा  कर  5  प्रतिद्यात  कर  fear  हैं  ।

 ol  |

 हालांकि  कज  को
 रकम  समय

 समय  पर  घटतो  बढती  रहती  है  फिर  भो  हालਂ
 के

 महोनों  _
 में  इनका  विश्लेषण  करने  से  यह  पता  चलता  है  कि

 अभो  हाल  के
 महीनों  में

 कज  में  जो  बढतो  हुई  वह  कुछ  खास  कारणों  से  हुई  जसे  अनाज  को  वसूलो  के  ऋण

 तथा  तेल  कम्पनियों  के  ऋण

 आन्वर्राष्टीय  विकास  संगठन  से  औद्योगिक  आयातों  के  लिये  ऋण

 709.  श्री  पी०

 श्री  समर  Aasit

 श्री  डी०  चर्द्रगोडा

 री  देवन्द्र सिह  गरचा  :

 श्री  रघनन्दन  लाल  भाटिया

 श्री  गजाघर

 क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  को  HIT  करग  कि  :

 ऑन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  ने  औद्योगिक  आयातों  के  लिये  1500  लाख

 डालरों  के  ऋण  को  मंजरी  दे  दो  है

 क्या  इस  संबंध  में  fea  समझौते  फर  हस्ताक्षर  हुए

 यदि  तो  [ F waa)  मुख्य  बातें  कया

 में
 ~

 क्या  इससे  गर-सरकारी  उद्योगों  को  कच्चे  माल  सप्लाई  स्थिति  सुधारने
 सहायता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बाते  क्या
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 हए  वध

 वित्त  मंत्री  म्मु 4... है  ATA ata  चव्हाण )  से  (7)  भारत  ने  29  1974  को

 अन्तर्राष्ट्राय  विकास
 संघ  के  साथ  112.  50  करोड  रुपयों

 (15
 करोड  के  ऋण  के

 ह
 करार  पर

 हस्ताक्षर
 किये

 जिससे  चुने  हुए  प्राथमिकता  वाले
 उचद्यो मों  में  औद्योगिक

 मूनिटों के  लिये  आवश्यक  कच्चे  माल  वाले  व  कलपुर्जों  को  विदेशों  से  मंगाने  में  qq  होने  ‘are

 विदेशो  मुद्रा  पूरो  को  जाਂ  सके  ।  इस  ऋण  पर  कोई
 ब्याज  नहीं  हैं  लेकिन एक  प्रतिशत  at

 तोन  चौथाई  सेवा  प्रभार  है  और  यह  ऋण  50  वर्षों  में  जिसमें  10  वर्षों  को  रियायतों

 अवधि  भो  शामिल  चकाया  जाना  है  ।

 इत  ऋण
 को

 रकम  उपयोग  TEACHES  तथा  सरकारी
 दोनों और  (8)

 क्षेत्रों  के  चने  हुए  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  के  दरमियान  और  बड़  पमाने  के  उन
 उद्यमों

 की  जिनके  नाम  तकनीकों  विकास
 महानिदेशालय  क  पास

 रजिस्टर  किये  गये

 आवश्य  कच्चे  माल  व
 कलपुर्जों

 को  विदंधों  से  मंगाने  में  खच  होने  वालो  विदेशी  मुद्रा

 को  आंदिक  रूप  से  पूरा  करने  के  लिये  क्या  जायगा

 इन  उधमों  द्वारा  कच्चा
 माल

 और
 कलपुर्जे

 तो  उनके  नाम  ard  किये  गये  लाइसेंसों
 के  अन्तरगत  सीधे  ही  विदेशों  से  मंगवाएं  जाएं,गे  या  स्टील  मिनरट्स

 एण्ड

 ier
 क(रपोरेशन  और  स्टेट  ट्रेडिंग  कॉरपोरशन  जैसी

 विदेशों  से
 माल

 मंगाने  वाली

 जेंसियों  को  मार्फत
 उन  आडर

 के  अन्तर्गत  मंगवाये
 जायेंगे  जो  विदेशों  से  माल  मंगवने  के

 लिए  इन  एजेन्सियों  के  नाम  किये  गये  हों

 आदा  है  कि  इस  व्यवस्था  इन  उद्यमों  के  लिये  आ  वइयक  कच्चे  साल  को  सप्लाई  सुघर  जायगी  |

 इंडियन  एयरलाइन्स  दारा  भवन  facia  पर  लेने  के  सम्बन्ध  में

 710.  श्री  झारखंडराय

 इसहाक  aera

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  mar  करेंगे  कि

 क्य  इंडियन  एथर  लाइन्स  ने
 अपनें

 कार्यालय  के  लिये  भवन  किराये  पर  लन  हेतु  बाराखम्ब

 रोड़  as  दिलने  पर  बहुम जलो  इमारत  के  मालिकों के  साथ  इकरारनामा  किया  2

 यदि  तो  उसमें  [aat  वत  है  ; और

 क्या  किराये  पर  दिये  गये  पूरे  स्थान  के  उपयोग  के  बारे  में  कोई  कठिनाई

 पयटन  और  नागर  fariaa  मंत्री
 wwagTg)

 (>)  और  इडियन
 एप  लाइंस  ने  18,  बःराखम्ब  नई  ह  ली  में

 कंचनजंघा
 भवन  में  कार्यालय  आवास  के

 लिए
 प्रारंभ

 में  5
 वती

 की  अवधि  के  लिए  18,947  at  फूट  स्थान  निम्नलिखित  दार्तों

 प्र  पट्टे
 पर  लिया है  ——

 अपर  Was  फ्लोर  15,441
 at  फूट  au  3.25

 रुपए  we
 ay  फुट  प्रति

 मजानाइन  फ्ल  ]  o7n  फट 1,U  क  ध  हिं  वर्ग  a  J  मास  को

 तह्ेबाना  2,436  ३ वग  फूट  00  रुपए  af  वेग  फट  प्रति  मास  .  के
 गए  ee  Ree  ee  ee  pe  ee  qt स

 कल  18,947  वर्ग  फुट

 L.S.S,/74
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 अपर
 ग्राउंड  फ्लोर  तथा  फ्लोर  के  संबंध में  सांघारण  तथा  सेवा  प्रभार  0.15

 रुपए  प्रति  ad  फुट  प्रतिमास  की  दर  से  देय  है  ।  बिजली  तथा  पानी  के  प्रभार  इनसे  अतिरिकत

 at

 जब  में  इंडियन  एयरलाइंस  ने  प्रस्तावति  बुकिंग  कार्यालय  को  नर्व.करण

 योजन!एं  तया  ले-आउट  ड्राईग  नई  दिल्लो  नगर
 पालिका

 को  प्रस्तुत  की  तो  नई  नगर  पालिका

 ह

 कारपोरेशन
 को  सूचित  फिया  कि  रोड  के  साथ

 साथ
 समस्त  बहुमंजिली  इमारतों

 को  जड़े

 वाले  नई  नगर पालिका  द्वारा
 निर्माण

 फिए  जाने
 वाले  एक

 उत्थापित
 आवागमन  मांगं

 के  लिए  अपर  ग्राउंड  फ्लोर  के  मुख्य  हाल  में  10  फुट के  माग॑  की  व्यवस्था  की  जानी

 हैं  ।

 मामल  पर  इंडियन  एयरलाइंस  ने  भवन  के  मालिकों  क  साथ  बातचीत  की  तथा  निम्नलिखित  fara

 लिए गए  ‘—a ona

 3-1-1974  से (1)  15,441  वग  फट ्  के  अपर  ग्राउंड  फ्लोर  क्षेत्र  के  किराए  को

 3.25  रुपए  से
 घटा

 कर  3.
 00  रुपए  प्रति  at  फूट  प्रति  कर  दिया  गयी 1

 प्रस्तावित  मागं  पड़ने  वाले  क्षेत्र  का
 प्रयोग

 तब  तक  इंडियन  एयरलाइंस  द्वार

 ही  किया  जाएगा  तब  तक  कि  वास्तव  में  माग  का  निर्माण  नहीं  कार  दिया  जाता ।

 (11)  मालिकों  को
 नई  घ्न्ल्ली  नगर  पालिका  से  यह  पर्ण  क्लीयरेंस  मिल

 जाने
 की  अबस्था

 में  कि  वे  उक्त  स्थान  को  पूर्वोक्त  प्रयोजन  के  लिए  आरक्षित  रखने
 को

 बाध्य

 है  तथा  इंडियन  Vat 2a  उक्त  स्थान
 का  एकान्तिक  व  अनन्य  रुप  से  प्रयोग

 करने  को  स्व  त्र  3.25
 रुपए  प्रति

 वग  फुट  प्रति  मास  का  मूल  किराया

 ऐसी  क्लीयरेंस  मिलने  की  तारीख  से  देय  हो  आएगा

 साथ अयोध्या  टेक्सटाइल  fasa,  दिल्‍ली  के  प्रतिनिधि  मंडल  की  वाशणिक्य  मंत्री  के

 ae

 711.  श्री  झारखंड  राय  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अयोध्या टेक्सटाइल  दिल्‍ली  के  संयुक्त  प्रतिनिधिमंडल ने  वाणिज्य  मंत्रਂ  क

 साथ  भेट  और  एक  ज्ञापन  और

 यदि  हां,.तो  उनकी  मख्य  मांगें  क्या  और  उन  पर  क्या  कांयंवाही  की  गई

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  ए०  alo
 :  मिल

 से  किसो  प्रतिनिधिमंडल
 के  हाल ही  वाणिज्य  मंत्री  से  मिलने के  संबंध  में  कोई

 रिका
 ras
 1m6y  नहीं  है

 प्रष्न  नहीं  उठत

 हथकरवा  बुनकरों  को  धागा  सप्लाई  न  किया  जाना

 712.  att  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 सरकार  को  पता  है  कि  सरकार  द्वारा  धागे  के  अधिक  निर्यात  की  अनुमति

 दिये  जाने  बाद  भो  मिलें  हरक  ar  बुनकरों  को  धागा  सप्लाई  नहों  कर  रही  और

 a  व् न  तो  उपेक्षित  क्षेत्र  हथकरघा  उद्योग  को  समर्थ  का  समाधान  करने
 के  लिये  क्या  कांव  ।  की  जा  रही

 84
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 वाणिज्य  संत्रालप  में  उप-संत्री  ए०  Ao
 =x  ray  \
 जाज |  :  कोई  एसी  शिकायत  सरक

 के  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई

 इंडियन  काटन
 मिलत फेंडरेदान

 ने  वस्त्र  आयुक्त  के  साथ  परामर्श  करके
 सूत

 को  कोमतों  के

 सम्बन्ध  में
 नियंत्रण

 बताये  रखने  के  लिए एक
 स्वैच्छिक  यो  जना  बनाई

 है
 ।  इस  योजना के  अन्तंगंत  इंडियन

 काटन  मिल्स  फंडरेशन
 ने

 मिलों  को  अनुदेश  जारी  दिय ेहै
 कि  28  1974

 को
 प्रचलित  कीमत  र

 स्तरों

 को  बनाये  रखा  जा
 एए

 ।  फिलहाल  यो  जना  31  1974  तक  लागू  है  और
 इसमें

 राज्य  वड़ी

 बड़ी  सड  रही  सतियों
 अया  रजा  हयकरवां  /  शाक चालित  फरघा

 सिंगनों
 के  नामित  व्यक्तियों

 द्वारा
 मिलों  से  सूत  को  सोधे  उठाने  को  भ  व्यवस्था  है  |  हथकरघा  उद्योग क  लिए  घागे  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु
 पर्याप्त  कताई  क्षमता के

 क
 लिए  लाइसेंस  दिया  गया  है  तथा  दिया  जाएगा ।

 तयार  तम्बाक  क  निर्यात  गिरावट

 713.  श्री  एस०  ए०  मरूगनन्तम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1973-74  में  तयार  तम्बाक के  निर्यात को  मात्रा में  गिरावट  आई  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  रूपरेखा  और  उसके  कारण  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  उप-मंत्री  Yo  सी०  (#)  ज  sit

 (q@)  तम्बाक  निर्यात  संवर्धन  aft  संकलित
 किये

 गये  अस्थाय  आंकडों के  अनुस/र  1973-
 74

 मं  निमित
 (orem,

 के  निर्यात  1.50  करोड  रु०  के  हुए  जबकि  1972-  73  के

 दौरान  2.  80  करोड  ac  के  ए  थे  |  गिरावट  का  मुख्य  कारण  यह  था  कि  सोवियत  संघ ने  areas  faqcal

 की  तथा  सऊद  AT a Ti  ने  साधित  हुक  हा  तम्त्राक की  खरीद  कम  मात्रा  में  की  ।

 दिल्‍ली  में  इस्पात  के  faRrziett  को  geal  पर  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  मारे  गय  छाप

 714.  श्री  एस०  ए०  मुरूगनन्द

 att  डी०  पी०  जदेजा  :

 श्री  भोगन्द्र  झा

 श्री  रास  कवर  :

 शी  जगन्नाथ  fast  :

 श्री  बेकारिया
 :

 ary  वीरेन्द्र  fag  राव  :

 श्री  मुख्तियार  fag  मलिक

 कया  वित्त  मंत्रो  य  बत्तान  को  कृपा  के

 {
 \  क्या  छाल  हो  में  आयकर

 विभाग  ने  दिल्लो  तथा
 देश  कें  अन्य

 भागों  में  इस्पात
 और  के  उत्पादों  का  व्यापार  करने  art  कछ  बड़े  व्यापार  गहों  पर  छापे  मारे  और

 फ्  काल  घन  और

 यठि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में
 आगे

 कया

 वाही  की  जा  रहो है
 ?
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 वित्त  संत्रालय  में  राजय  मंत्री  क०  आर ०  नि

 लोहे
 तथा

 इस् ते
 निर्माताओं  और  व्यापारियों  के

 च्यर  समूहों  एवं .
 उनके  परिव।र

 के  az  ei  के
 के

 परिसरों  और  निवास
 स्थानों

 तथा  बैंक  लाकरों  की  आयकर

 कारियों  द्वारा  हाल  ही  में  तलाशो  गई  थी  ये  तलाश्पां

 गुड़गांव  कोटद्वार  और  कलकता  में  ली  बंगलोर  इन  समूहों  में  से

 एक  सन | अ  से
 सम्बधित  एक  निर्माणक  कारखाने  का  भी  आध  कर  अधिनियम  1961

 कीं  घारा  के  अन्तर्गत  गया  था ।  aware  के
 दौरान

 विभिन्न  स्थानों  पर  33

 बैंक  लाकरों  को  सीलबन्द  किया  गय्त  इन  तलाशियों  में  अब  तक

 to  मूल्प  उअवाहिरात
 तथा  कुल  मिलाकर

 39,97,035
 eo  की  नकदी  सावधिक

 जमा
 की  रसोदें  और

 देयर  प्रमाणपत्र  बरामद
 किये  गये  है  ।

 इसके  बहुत  बड़ी  _  मात्रा

 में अपर  रोपगोय  पकड़े  गये
 है

 ।  तलाशी  लिये  गये
 हि

 चार  समूहों
 में  से  तीन

 सपूद्ों  के  पास  लोहू  और  इस्यात  उत्पादों  का  भण्डार  स्टाक  वाहियों  में  दर्ज  को  मात्रा

 से  अधिक  प्रतोत  होता  हैं  ।  इनको  via  जां  रही  है

 पकड़  गयी  की  छानबोन  को  रहें  tet  आवश्यक  अघी  षित i  हैं  ।

 अप  का  सरसर्रा  तौर  से  अनूमान  लगाने  के  निमित्त  आदेश
 देने

 के  लिए  आयकर  अधिनियम

 के  अधोन  आवश्यक  कार्यवाही  शुरू  क्र
 दी  गई  है  कर 1961  को  धारा  132  (5

 अपवंचन  तथा  इस्तगासे  को  काय
 दौनों  हो  दृष्टिकोण

 से  और  आगे
 जॉच  पड़ताल  जोरों

 aq  1973-74  के  दौरान  नारियल  जटा  के  निर्यात  में  कमी

 715.  श्  एवं०  ए०  मरूगनस्तम  क्या  बाणिज्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अप्रल-माचे  1973-74  के  दौरान  नारियल  जटा  के  निर्यात  में  *  हुई
 और

 यदि  तो  तत्पंबंधी  मुख्य  का  ह

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  37-Aat  ए०  सी०  (®)  हाँ  |

 1972-73
 औ  1973-74  के  दौरान  wee  उत्पादों  के  मात्रा  वार  निर्यात

 नीच  दिये  जाते  है  ~

 faraa

 1972-73  1973-74

 केयर  रेशा  2,985  2,755

 कयर  ATT  3,19,085  2,93,731

 कयर  चटाई  1,27,486  1,23,016

 कयर
 मर्टिग्स

 19,440  26,901

 कय र  गलोचे  तथा  कालीन  16,700  6,752
 नल्ड  कयर  7,726  12,082
 अन्य  उत्पाद  1,379  1,654

 te  ey  य  ER  SEE  उ

 4,  94,  80 1  66,891

 ee

 36.0



 26  1974  लिखित  उत्तर

 कृयर  याने  का
 अपेक्षाकृत

 कम  उठान
 परिचंम  यूरोप  में  कायर  उद्योग  द्वारा  कयर

 उत्पादों  के  वि
 निर्माण

 में  हांप  aa  के  क्षेत्र  में  कमी  और  अन्य  प्रतिस्पर्धी
 के

 बाजार  में  आने  के  कारण  sari  नौवहन  कठिनाइयों  तथा  स्थानापन्न  उत्पादो ंसे  प्रतियोगिता

 होने  के  कारण  भी  चडाइयों  गलीचों  तथा  कालीनों के  fa  प्रति  में  गिरावट  आई  तथापि

 1973-74  के  दौरान  निर्यातों  का  क़्ल  मलय  बढाकर  15.54  करोड  रु०  हो  गई  अबकि

 1972-73  म  उनका  Aes  14,  94  करोड  रुपय  था

 स्वीडन  से  ऋण  क  लिय  समझोता

 श्री  वीरभद्र  सिह

 श्री  बनसाली  बाब  *

 श्री  एम०  एस०  संजीवी

 वित्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  के  में  कि

 क्या  हाल  ही  में  कोई  भारत-स्वीडन  ऋण  समझौता  किया  गया  और  .

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है  और  इस  ऋण  को  उपयोग  किस  नेराष ह
 उद्योग  के  लिये  किया  जाएगा  ।

 faa  मंत्री  यशंवन्तराव  :  (3%)  ST,  1974  को

 स्वीडन

 विकास  seat  करार  पर  हस्ताक्षर  fat  गये  थे  ।  इसके  बाद  15  1974

 ।  पत्रों  का  आदान  प्रदान  किया  गया  था  ।

 (a)  मुख्य  करोर  में  कुछ  61.39  करोड
 रुपय  (33.5

 करोड  स्वोडिश  की

 हायता  की  व्यजस्था  की  गयी है  |  इत  सहायता
 में  ay  1974-75  के  लिए  32.07

 17  ि करोड  रुपये  (  thier  और  वध  1976-77  के  लिए  29.32  करोड  रुपये

 (16.00  करोड  स्त्रीडिया  की
 सहायता

 शामिल  है  tal eq  से  मिलने  वाली  विकास

 सहायता  की
 एक

 विशेष  पहलू  य  है  कि  इसमें  तीन
 वर्षों  में

 म  हर  साल
 दी  जाने  वाली

 यता  का  संकेत  कर
 fear  जाता

 है  ।  इसमें  पहलें  साल  में  दी  जाने
 बाली  सहायता  को

 कर्‌
 बा  दो  वर्षों में  हो  जाते

 a
 ५, लीं  सहायता

 अनुमानित  होती  है  ।  इससे
 भारत

 को  उपलब्ध

 किये  जाने  वाले  acai  का  as  छ ेसे  अच्छा
 उपयोग

 क करने  के  लिए  योजना
 बनाने  में  आसानी

 >
 होती  र  ।

 चप
 प्रकर  1973-  के  करार  में  पहले  से  ही  qa  संकेत  द  faar  गया  था  कि

 1975-76  के  लिए  25.65
 करोड  रुपए  (14  करोड  रश्1ं च स्वी डिश  को  सहायता  दो

 जायगी  |  इसी  प्रकार  1972 के  करार  में  19  74-75  के  लिए  21.0  99  करोड़  रुपए  (12  करोड़

 का  संकेत  दिया  गया  ।  अब  जेसा  कि  ऊपर  बताया  गया  इस  रकम  को  बढाकर

 32.07
 करोड़  रुपय  (17.5  करोड़  कर  दिया  गया  है  ।

 1974-75 के [|
 लिए

 32.07  करोड़  रुपये  (17.5  करोड़  स्वीडिश
 की  सहायता  में

 18.32  करोड़  रुपये  (  10  करोड़  स्वीडिश  की  रकम  भारत  द्वारा
 किए

 जाने
 वालें

 सामान्य

 आयात  के  लिए  होगी  य  राशि  एक  ऋण
 के  रूप  में  होगी  50  वर्ष  की  अवधि  में

 चुकायी
 जानों  होगो  fae  शुरू  में  10  ad  की

 रियायती  अवधि  शाम्लि
 हैं

 ।  पहले  के  ऋणों  के
 faq}  पत  इस

 ऋण  पर  न  तो  कोई  aye  लगेगा  और ने  ही  कोई  सेवा  प्रभार
 स

 ऋण  के

 साथ
 कोई  शत  नहीं  लगी है  और  इसका  उप  हग  भारत  के

 a
 पिक लभ  को  देखते

 fara y
 | के  पिसो  भो  भाग  से  वस्तुओं  के  आग्रात

 के  खर्चें
 को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  जा  सकता हैं

 झ्  करर  में
 tqza 4 rrar

 से
 मंगायी

 जाने  वालो  वस्तुओं  और  वहां  से  प्राप्त  की  जाने  वाली

 को  पर  कके सेवाओं  के  खं  as  र ५  है  ह  लिए  6.41  करोड  रुपये  (3.5  करोड  स्वीडिश
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 है SQatgy  को  गयो  है  ।  यह  रादिਂ  अनुदान  के  रूप  में  होगो  पेहले  को  तरह  अनुमान

 as

 इस
 राशि

 का  उपयोग  स्वीडन  से  विशेष  इस्पात
 आदि

 जैसो  बड़ी  मात्रा  में

 * | गाधी  जाने  वाली  वस्तओं  और  पंजीगत  सेवाओ ंके  के  लिए  किया  आयगा

 कर ।'र  स  उ  करोड  रुपय  (4  करोड  रवीडिश
 तक  की  तकनीक  सहायता

 को  व्यवस्था  ay  गयी  है  जो  अनुदान  के  रूप  में  होंगी  ।  इस  wh  का  उपयोग  परिवार

 मछली  वन  वेज्ञानिक
 और  प्रौ्य/गिक

 निर्यात

 प्रोत्सा६न  अदि  के  क्षेत्रों
 को

 कई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  किया  जायगा

 स्वीडन  द्वारा  1976-77  में  जितनी  धनराशि  की  व्यवस्था  की  जायेगी  उसमें  से  15'58
 करोड़

 रुपय  (8'  5  करोड़  कीਂ  रकम
 सामान्य

 आयात  के  लिए  और  13,  74  करोड़  रुपये

 (75  करोड़  स्वीडीश  की
 रक्कम

 स्वीडन  से  वत्तुएं  मंगानें  के  लिए  होगी
 ।  पहले  की  तरह

 स्वीडन  में  दी  जाने  वाली  तकनीकी  सहायता  कीਂ  उक्त  के  लिए
 वमश  करते  समय  तय  को  जायंगी  ।

 जिन  देशों  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर
 कीमतों  के  बढने  का  ABT  बुरा  प्रभाव  पडा  है

 उनके  लिए  सकट  कॉलीन
 उपाय  करने  के  संयत  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  द्वारा  की

 गयी  अपील  के  उत्तर  में  स्वीडन  की  सरकार  न  भारत  के  विकास  कार्यों  के  लिए  विदर्शों  से
 आवश्यक  सामान  और  सेवाएं  प्राप्त  करने  के  प्रयोजन  से  ऋणों  के  रूप  अतिरिक्त

 सहायता
 क  तौर

 पर  भारत  को  4.58
 करोड  (2.50  करोड  स्वीडीश  की  रकम  दन  का  फसला

 किया  है  ।  यह  निर्णय  जैसा
 कि

 उत्तर  क  भाग  में  बताया  गया  है  15
 जुलाई

 1974
 को  ey  पत्री

 के  आ  प्रदान  के  द्वारा  लागू  कया
 गया  |  इस  तरह  1974-75  में  सामान्य

 ararat  के  लिए  उपलब्ध  18.32  करोड  रुपये  (10.00  करोड  स्वीडिश  की  रकम
 बढा  कर  22.90  करोड  रुपय  (12.5  करोड  स्वीडिश  कर  दी  गयी  है  ।

 स्वीडन  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  किसी
 खास  उद्योग  के  लिए  निर्धारित

 नहीं
 की

 गय  हैं
 ।

 |  यह  सहयता
 विदेशी  मुद्रा  के  हमार  अपन  Taal  के  पूरक  के

 रूप  में  है
 1

 सामान्य  अधयातों  के  लिए  निर्धारित  राशि  विश्व
 भर

 के  किसी  भी  देश  से  टेण्डर
 मांगन  की  प्रणालीਂ  के  आंधार  पर  पूजीगत  माल  प्राप्त

 करने
 के  लिए  नियत

 कर  दा  जाती

 स्वीडनस  माल  मंगाने  के  लिए
 निधारित

 शि  मुख्यतः  उस  देश
 से

 विशेष  कागज
 और  रासयनिक  वश्तुओं  जैसी  बडीਂ  मात्रा  में  जाने  वाली  वस्तुओं  पर  खर्चे  की  जाती  है  ।

 टिप्पणी  :  विनिमय  स्वीडिश  क्रोनर  1.832  रुपय े।

 faata-arerat  को  प्रशिक्षण  देने  हेत  ATTS-AT  समझौता

 717.  श्रो  वीरभद्र  tag
 श्री  बनसाली  बाब

 शा  एम०  एस०  संजीवी  राव

 क्या  फ्यंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  कि  कपा  करेंग े1

 कय (|  नेशनल  एयर  लाइन्स  आफ  जेर  के  विमान  चालकों  को  प्रशिक्षण  देने
 हेतु भारत  जेर  gar  और

 यदि  तो  समझोते  की  मुख्य  बात  क्या  और  उसे  कब  तक  लाग  कर  दिया  जायेगा  ?

 पयंटन
 और

 नागर
 विमानन

 मंत्री  राजबहादुर )
 ः  और  नागर  विमानन

 क  क्षेत्र  में  भारत  जैरे  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  जैर
 गणतंत्र

 के
 तथा

 संचार  मंत्री
 श्री  एकतबी  मौईदिबा  की  भारत  यात्ना  के  दौरान  4-6-74  को  विचार  विमर्श

 हुआ  था  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  करार  सम्पन्न  नहीं  हुआ  था  |
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 अध्ययन  दल  द्वारा  जरे  का  दौरा

 718.  शी  वीरभद्र  tag  क क

 थी  बनमाली  बाबू  :

 श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :

 x5 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क  रेंग  |  किः

 (#)  कया  जैरे  के  साथ  सदपोग  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाने हेतु  वहां  एक  अध्ययन  दल  भेजे  जाने  की

 संभावना  और

 (@)  यदि  तो  इस  ama  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  कर  लिया  जायेगा  ?

 वाणिश्य  ह  ग्य  रਂ  ८  mz ब ३९६ च  SU लग  में  उपमंत्री  ए  :  तथा  फिलहाल  ऐ  सी  कोई  प्रस्थापना

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 WITA-NaAS  व्यापार  दार्ता

 719.  थी  वीरभद्र  सिह  :

 श्री  AaatTal  पटनायक  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1974  में  नई  दिल्‍ली  में  भारत  पोलेंड  व्यापार  arat  हुई  और

 यदि  तो  वार्ता  की  मुख्य  बत्तें  क्या  है  और  उसका  कया  परिणाम  निकला  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  Mo  :  तथा  आगमी  पांच  वर्षों  के  लिए

 भारत  तथा  पोलेंड  के  बीच  दीर्घावधि  व्य:पार  तथा  भूगतान  करार  करने  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  करने

 के  लिए  जून  19740  पोलेंड  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  भारत  अया  था  ।  ये  वार्ताएं  अन्वेषणात्मक  स्वरूप  की

 थीं  और  दोनों  सरकारों  के  प्रतिनिधिमण्डलों  की  अन्य  बैठक  में  जारी  रखी  जायेंगी  ।

 Setting  up  of  Security  Paper  Plant  at  Kanhakhera  (Sanchi)  in  Madhya  Pradesh

 720.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will!  the  Minister  of  Finance’  be  pleased  to
 state  ६

 (a)  whether  the  Madhya  Pradesh  Government  have  proposed  that  a  new  Security
 Paper  ए c  ant  be  set  up  at  Kanhakhera  (Sanchi)  in  Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  डड  so,  the  salient  features  thereof  and  the  action  taken  by  Government  in  this  re-

 gard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  :  (a)
 Yes,  Sir.

 b)  The  site  is  adjacent  to  the  Bhopal-Vidisha  State  Highway,  located  on  the  doab
 of  the  Bztwa  and  Halali  rivers  and  is  13  kms.  from  Vidisha  and  about  70  kms.  from  Bho-

 pal.  Tire  Railway  Station  of  Sanchiis  about  4  Kms.  away.  This  site  alongwith  others  sugge-
 sted  by  various  State  Governments  has  been  looked  into  by  a  Site  Selection  Committee

 whose  report  is  pzesently  under  Government’s  consideration.
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 NN  यय

 GHA  ग्रस्त  चाय  बागानों  का  सरकारीकरण

 721.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :

 श्री  राम  कवर

 श्री  रानेन  सेन  :

 क्या  बाणिश्य  मंत्री  यह  बताने  की
 at

 करेंगे कि  :

 क्या  चाय  विषयक  कामिक  दल  की  संकटग्रस्त  चाय  बागानों  के  सरकारीकरण  संबंधी

 सिफारिशों  की  सरकार  ने  जांच  कर  ली  और

 यदि  तो  उनको  कार्यान्वित  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपसंत्री  ए०  सी०  :  तथा  (@)  arene  चाय

 बागानों क
 प्रबन्ध  तथा  पुनर्वास  को  अपने  अधीन  लेने  के  सम्बन्ध  में  चायਂ  विषयक  कृतिक  दल  की  सिफारिशों

 के  आशयों  पर  अभी  भी  विचार  कर  रही  है  ।

 करल  में  आधिक  संकट

 722.  श्री  ए०  क०  गोपालन  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  गंभीर  आर्थिक  संकट  के  कारण

 केरल  राज्य  में  सभी  विकास  गतिविधियां  ठप्प  हो  गई  और

 यदि  तो  इस  गंभीर  आधिक  कठिनाई  को  दूर  करने  में  राज्य  सरकार  की  सहयता  करने

 हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  आर०  :  और  केरल  सरकार  इस  वष

 कठिन  आधिक  स्थिति  का  सामना  कर  रही  है  जो  मुख्यतः  पिछले  वर्ष  के  घाट  को  इस  साल  हिंसाब  मे  ल

 आने  के  कारण  हुई  है  ।  इस  मामले  में  केरल  के  साथ  पहलें  बातचीत  की  जा  चुकी  है  ।  बजट
 संबंधी

 घाटे  को  पुरा  करने  के  तरीकों  और  राज्य  सरकार  को  अपनी  आयोजना  के  लिए  पर्याप्त  धन  जुटाने  के  योग्य

 बनाने  क  लिए  जल्दी  ही  और  आगे  बातचीत  की  जायगी

 काजू  की  गिरी  का  निर्यात

 क
 723.  श्री  ए०  कण  गोपालन  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 गत  वर्ष  में  काजू  की  शिरो
 '  के

 निर्यात  से  कुल  राजस्व  प्राप्त

 उक्त  अवधि  में  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  के  कच्चे  काजू  आयात  किय

 x  ~

 (7)  इन  उत्पादों  कक  fra  a
 a  ह

 म  यात  म  q  fg  अथवा  ह्वास  और

 तत्संबंधी  रूपरेखा  क्या  हैं  और  उसके  बया  कारण  है  ?
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 e क वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  ए०  alo  (=)  74.62  करोड  रुपये

 मानित  ।

 मात्रा  1,57,554 प०  टन

 मलय  30.  52  करोड  रु०

 (7)  1972-73  की  तुलना  में  1973-74  के  दौरान  कच्चे  काजू  के  आयात  में  मात्रा

 वार  तथा  मूल्य  वार  दोनों  प्रकार  से  गिरावट  आई  है  जबकि  काजू  गिरी
 के

 निर्यात  में

 मूल्य  वार  वृद्धि  हुई  है  पर  मात्रा  वार  गिरावट  आई ।

 (9)  1973-74  के  दौरान  निर्यातों  का  मूल्य  5.80  करोड  रु०  तक  अधिक  होने

 का  अनुमान  है  fee  मात्रा  में  13,955  qo  टन  की  गिरावट  आई  1972-73  की  तुलना
 में  1973-74  के  दोरान  आयातित  कच्चे  काजू  की  मात्रा  में  43,916  म०  टन  की  गिरावट

 आई  और  इन  आयातों  के  मूल्य  में  1.63  करोड  रु०  की  कमी  निर्यातों  आयातों

 दोनों  में  ही  मात्रा  संबंधी  गिरावट  का  कारण  ag  था  कि  आयात  क  लिए  जितना  कच्चा

 काजू  उपलब्ध  था  उसकी  मात्रा  अपेक्षाकृत  कम  थी

 छोटे  हथकरवा  कारखानों  का  वित्त  पोषण  करन  में  BS) CE a  की  ओर  से  व्याज  सम्बन्धी  सहायता

 किया  जाना

 724.  श्री  Yo  Fo  गोपालन्‌  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  छोट  हथकरघा  कारखानों  के  वित्तपोषण  के  लिये  बैंकों  द्वारा  दी  जा  रही  व्याज

 सम्बन्धी  सहायता  क  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  कब  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  यदवन्तराव  :  से  वाणिज्यिक  वक  हथकरघा  कारखानों

 को  ऋणों  के  वब्यज  संबंधी  कोई  सहायता  नहीं  देते  और  a  ही  इस  तरह  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।  इस  समय  बुनकरों  की  प्राथमिक  समितियों  को  उनक  उत्पादन

 काय  और  बिक्री  के  काम  a  faa  /  राज्य  औद्योगिक  सहकारी  व्याज

 की  रियायती  दरो  पर  ऋण  देकर  पूजी  की  व्यवस्था  करत  ९
 >  ।  इन  सहकारी  बेकों  को  भारत

 सरकार  की  हथकरघा  विकास  योजना  के  seater  राज्य  सरकारो  से  व्याज  सम्बन्धी  सहायता
 और  fer  बेक  की  हथकरघा  वित्त  Di re  के  अन्तंगंत  उससे  कर्ज  की  रकम  को  पुरा

 करन  की  सुविधाएं  मिलती  हैं  ।  शहरों  के  प्राथमिक  सहकारी  बैक  जो  लघु  उद्योग  यूनिटों
 के  अन्तर्गत  आने  वाले  हथकरघा  कारखानों  के  लिये  पूंजी  व्यवस्था  करत  भारतीय
 feat  बेक  से  कज  की  रकम  के  बदले  में  रकम  प्राप्त  कर  सकत  किन्तु इन  बैकों  को  राज्य

 सरकारों  से  ब्याज  सम्बन्धी  सहायत  नहीं  मिलती  क्योंकि  ये  रियायतें  केवल  सहकारी  क्षेत्र
 के  हथकरघा

 यूनिटों  को  दीं  जाती  है  ।

 फ्रांस  को  टस्सर  रेदाम  क  सामान  क  निर्यात  में  कमी

 725.  श्री  awe  दास  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  gu  करेंगे  कि

 (4)  कया  टस्सर  रेशम  के  सामान के  निर्यात  1973  में  ada  से  अधिक  होने  के  बावजूद
 फ्रांस  को  इसके  निर्वात  में  1973.0  की  तुलना  में  33  प्रतिशत  गिरावट  हुई  और

 Al
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 (a)  क्या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  फ्रांस  को  gu  में  गिर:वट  क  रणों  का

 अध्ययन  करने  का  है  ?

 ास  को  टसर वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  alo  जाजें  )  जी  ही
 रशम  के  जों  कि  1972  में  11.12  लाख  रुपये  के  1973  म  घटकर  7.41

 लाख  रुपय  के  हुए  ।

 तथा ag  विचार  हैं
 कि

 mone  में  एक
 विदेश  कार्यालय  सह  रशम  प्रदर्शन  कक्ष

 ell
 रेशम

 बोड़े
 के  में  एक  जानकारी  स्कंधਂ  स्थापित  जाए

 तथा अन्य  बातो  क
 साथ-साथ  फ्रांस

 को  प्राकृतिक  की  वस्तुओं  क  व्यापार  प्रवाह

 टसर  सकम  क  माल  क  मिर्यातों  क  रुख  का
 ध्यान

 |

 बुसेल्स  में  AiTA-ANMAY  आर्थिक  समुदाय  आयोग

 726.  श्री  राम  शखर  प्रसाद  fag

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 शी  पी०  बेंकटसब्बया

 श्री  भान  fag  भौरा

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1974
 क्या

 भारत  aye
 यूरोपीय

 अधिक  समुदाय  संयुक्त  ने  28  सई

 को  ब्रुसेल्स  में  अपनी  पहली  बैठक  आयोजित

 क्या  भारत
 ने

 निर्यात
 के  लिए  अग्रेतर  टेरिफ

 3 और
 कोटे  सम्बन्धी  और  रियायते  देने के

 लिए  बल  feat  ताकि  उसका  व्यापार  और
 बाजार

 केः
 _  देशों

 के  साथ  वाणिज्यिक  सम्बन्ध  बढ

 }

 यदि  तो  किन  किन  अन्य  विषयों  पर  विचार  विमर्श  और

 क्यों  निर्णय  किया  गया  ?

 भारत  और  यूरोपीय वाणिक्य
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०

 :  से
 से

 समुदायों  के  बीच  हुए  वाणिज्यिक  सहयोग  करार  के  अन्तर्गत  स्थापित  संयुक्त  अःयोग  क  पहुला

 अधिवेशन  27  28  1972  को  ब्रुसल्त  में  हुआ ।

 2.  सपक्त  आयोग  न  मोट  तौर  पर  निम्नलिखित  विषयों  पर  विचार  विमर्श  feat

 खण्डीय  करारों  क  अन्तगत  आय  उत्पादों  संबंधी  व्यापार  जस
 ्
 1१०  सता

 पटसन  fe

 (a)  अधिमानों  की  सामान्यीक्त  योजना  एस०  से  फलोत्पादक  रूप

 नभ  उठाय  जाना ॥

 उदारीकरण  उपाय  और भारत  द्वार  प्रस्तावित  टेरिफ  समायोजनों  सहित  व्याप

 समुदाय  की  अधिमानों  हेतु  सामान्यीकृत  योजन  में  सुधार ।

 व्यापार  सवबधन  और  ब्यापार  विकास  से  संबंधित  आधिक  ag-
 योग  |
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 संयुकंत  आयोग  ने  दो  विशषीक्ृत  उप
 अयोग

 स्थापित  किये  है  ।
 पहला

 उप  आयोग

 संयुक्त  थी  द्वारा  अनुमोदित  विशिष्ट  आदेशों  के
 अनुसार  खण्डीय  कर

 रों  संबंधीਂ  काय

 |
 दूसर

 उप  अयोग
 को

 जो  काय  दिया  गया  है  उसके  अन्तगंत  भारत  के  हित
 के  उत्पादों

 में  व्यापार  के  उदारीकरण  से  संबंधित  सहयोग  व्यापार  dada  संयुक्त  सहित
 विशेष  उपायों  का  अध्ययन  अदि  शामिल  है  ।

 दार AUN  fay  गय  अध्ययन उप  आयोगों  ने  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  है  और  उनके
 ह तथा  कार्य  संयुक्त  आयोग  में  अगामी  विचार  विमर्शों  के  अधार  होंगे  ।

 Wita-faaars  संपकत  आयोग

 727.  श्री  राम  शेखर  प्रसाद  fag

 श्री  ato  बी।०  स्वामीनाथन  :

 श्री  शिव  कमार  दास्त्री

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  दोनों  देशों  के
 बीच

 सहयोग

 क  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिये
 लैंड

 संयुक्त  आयोग  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  कब  क  faq  जाने  की  संभावना

 क्या  भारत  ने  फिनलेंड  से  और  अधिक  अखबारी  कांगज  मांगा  और

 क्या  मई  1974  भारत  क  मंत्री  द्वारा  उस  देश  का  गैरा  किये  जान  के
 पश्चात  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  समझोता  हुआ  है

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 Go

 ato  तथा  (q)  हो ं॥
 फिनलेंड  संयुक्त  आयोग  स्थापित  करने  के  बार  में  1974  में  मंत्री

 के  faaas  की  यात्रा  के  दौर/न  एक  समझोता  हो  गंध

 1974
 में

 farars  मे  मंत्री  (  वाणिज्य  )  के  दौर/विचार  विमश  के  दौरान
 भारत  कों  saat  कागज  की  दिरघावधी  आधार  पर  निरन्तर  अधिक  सप्लाई  करने  at  तेज  गति से
 माल  भेजने  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  गया  था  ।

 भारत  फिनलैंड  संयुक्त  अपयोग  की  स्थापना  के  लिए  दिनांक  2-5-7  4  को  पन्नों
 के  अदन  प्रदान के  अलाव  अन्य  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किय  गय  ।

 अतिरिकत  संसाधन  जटाने  के  fag  राज्यों  क  साथ  विचार  विभर्श

 728.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  faa  मंत्री  यह  बतान
 की  कृपा  करग  कि

 (#)
 eat

 सरकार
 ने  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  लिये  राज्यों  के  साथ

 विचार
 faq

 करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य ब
 aa  ant  आर Sel  कया  ही

 उस  पर  राज्य
 सरकारों

 की  क्या  प्रतिक्रिया
 है

 ?

 4  उ
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 वित्त  मंत्रालय
 a  राज्य  मंत्री  क०  आर ०

 :
 &  ऑयोजना  भिन्न

 व्यय  को  कम  करने  तथा  खासकर  कृषि  क्षेत्र  के  समृध्द  वर्गों
 लोगों

 से  अतिरिकत  धन

 जुटान
 और  सिंचाई  तथा  बिजली  परियोजनाओं

 में  लगायी  पूंजी  में  वाली
 हानि

 को

 कंम  से  कम
 करने

 की
 आवश्यकता

 पर  जोर  देने  के  लिए  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री
 और

 योजना

 मंत्री  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  बातचीत  कर
 रहे

 हैं  जो  अब  तक  मध्य

 असम  और  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  की  जा  चुकी  हैं
 |  इन  मुख्य

 मंत्रियों
 ने  इस  संबंध  में  दिये  गये  सुझावों  पर  विचार  करना  स्वीकार

 कर
 लियां

 मलय  सुचकांक म  ale

 729.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :

 श्री  एस०  एम०  जोजेफ

 OMY  ज्ञानदवर  प्रसाद  यादव

 क्या  faa  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  ary  कि

 ~
 क  गत  छः  महीनों  म क्या  हाल  के  सर्वेक्षण  से  पता  चला  हैं  कि  वर्ष  1974

 मलय  सूचकांक  a  30  प्रतिशत  वद्ध  हुई

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण  है  और  तत्संबंधी  य  क्या  और

 मलय  वद्धि  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाय  गय  है
 ?

 वित्त
 मंत्री

 यद्नवन्तराव  चव्हाण  )  एसे  किसी  सवेक्षण  के  बार  में  हमें  जानकारी

 नहीं है  ।  सभी  वस्तुओं
 के  थोक  मूल्य  सूचकांक  (1961  100)  से  1973

 aye  जन  1974  के  बीच  16.5  प्रतिशत  की  वद्ध  का  पता  चलता  है  ।

 (a)  यह  सवाल  नहीं  होता  |

 मूल्यों  में  हो  रही  असंभावित  वृद्धि  तथा  मुद्रास्फिति  के  दबावों  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  ने
 पर  मुद्रा  संबंधी  वित्तीय

 एवं
 अन्य  कई ਂ

 उपाय  किये  हैं
 और

 में  तीन  अध्यादश स्फीति  के  विरोध  में  चलाये  जा  रहे  अपने  अभियान  के  भाग  के  रूप  में

 जारी  किय  हैं  जिनमें  लाभांशों  पर  रोक  लगाने  अतिरिक्त  उपलब्धियों  तथा  अतिरिक्त  महंगाई
 भत्ते  50  प्रतिशत  रकम  एवं  ऊंची  आय  वाल  आत्मनियोजन  व्यक्तियों  द्वारा

 afaara

 रूप  स  रकम  जमा  करान  की  व्यवस्था  का  गयी  हैं ।  1974  में  एक  और

 अध्यादेश  भी  जारी
 क्य

 गया  था  ताकि
 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम

 के  उपबन्धों  और  आम

 जनता  के  इस्तमाल  में  आन  वाली  कछ  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  मुनाफा  खोरी  तथा  जमाखोरी
 पर  रोक  को  अधिक  प्रभावशाली  ढंग  से  लागू  करने  की  व्यवस्था  सुनिश्चित  की

 जा  सके  ।

 चाय  अधिनियम  का  संशोधन

 730.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  बाणिक्य  मंत्री  यहं  बतान  को  कृपा  करेंगे  कि

 का  विचार  चाय  अधि क्या  सरकार  नग  नियम  का  संशोधन  करने  का

 (a)  यदि
 तो

 अधिनियम
 में  संशोधन  करने  के

 मुख्य  उद्देश्य
 कया  है  और  इस  संशोधन

 को  कब  पेश  किया  जायेगा  ?
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 (oa  Do  सो  ०  :
 वाणिज्य न्य  मंत्रालय  से  है  ae  (=)  तथा  ख खस्ता

 हाल
 चाय

 बागानों  क  प्रबन्ध  को  अपने
 हांथ

 में  लने
 और  उन्हें  पुनः  सामान्य

 स्थिति
 में  लाने  के

 _fag

 समुचित  अभिकरणों  के  माध्यम  से
 प्रबन्ध

 के  सम्बन्ध  a  अधिनियम  में  संशोधन  करने  हेतु

 प्रस्थापनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।  इन  उपायों  फलिताथ॑  पर  विचार  किया जा  रहा

 |

 एयर  इन्डिया  और  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  विमान  इंधन  की  बचत  क  लिए  की  गई  कायवाही

 731.  Sto  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  पयंटन  और  नागर  दिमानन  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा

 करग  कि

 क्या
 विमान  ईंधन

 की  कमी  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए अन्तर्राष्ट्रीय  सेवाओं
 के

 लिये .
 जम्बो  जेट  के  क्रयादेश  we  कर  दिये  गये  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयर  लस  द्वारा
 विभिन्न  सेवाओं  में  विभिन्न

 मांगों  पर  कम  से  कम  खाली  स्थान  सुनिश्चित  करने  के  लिये
 विमानों  की

 किस्म  को  युक्तियुक्त
 बनकर  विमान  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  इंधन  की  बचत  करने  के  लिये  अन्य  क्य  कदम

 उठाये  हैं ?

 qqaq  और  नागर  विमानन  मंत्री
 :

 विमानन इंधन  के  मूल्य  में
 अत्यधिक  वृद्धि  होने  तथा

 विमान
 की  उपलब्धता  के  बार

 म  अनिश्चितता
 के  भी  एयर  इंडिया  ने न

 सरकार  की
 अनुमति  से  पिछल

 वर्ष  वे
 नें  बोइंग

 747  विमान के  आदेश  को  रद्द  कर
 दिया

 था  |  अब  क्योंकि  इंधन

 की  स्थिति में  स्थिरता
 के के  असार  दिखाई दे  रहे  हैं  तथा  यातायात  मांग  और  किराये  के  स्तर  काफी  बढ़  गए

 एयर  इंडिया ने  उक्त  प्रस्ताव  को  पनर्जीवित  कर  दिया है  ।

 एयरलाइन  अवतरण  अधिकारों  अधिकांशतया  केवल  एयर  इंडिया  के
 के  मामले  में  लागू

 होत  भार
 उपलब्धता

 तथा  धावन  पथ  और  अन्य  उपलब्ध  परिच[लन  सुविधाओ ंके  अधार  पर f विभिन्न
 मार्गों  पर  विमानो ंके  उचित  विनियोजन  ar  पूरा  पूरा  प्रयत्न  करती  है  ।

 फलों  का  faata

 + 732.  श्री  ई०  ato  faa  पाटिल  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1972-73  तथा  1973-74  के  दौरान  फलों  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित

 की  गई  है  ह  और

 भारतीय  फलों  के  मख्य  खरीदार  देशों  के  नाम  क्या  हें
 ?

 ay  1972-73  से
 1973

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :

 74  74  के  दौरान  निर्यातित  ताज  अथवा  सूखे  फलों  कृत्तिम  रूप  से

 निर्जलीकृत  फल  भी  शामिल
 त

 तथा  खाद्य  नट्स  आयल  नट्स  शामिल  नहीं  का

 मूल्य  निम्नोक्त  प्रकार  है ं:

 ag  मूल्य  (  लाख  रुपये

 1972-73  .  7297

 च्  +  7272 1973-74  (  वरी  74  तक )

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 वर्ष  1972-73  1973-74  74  के  दौरान  भारत  जिन

 मुख्य  देशों  को  ताजे  तथा  सूखे  कृत्निम  रूप  से  निजेलीकत  फल  खाद्य
 >  हग 1.0 नट्स  शामिल  ्  ata  किये  गय  उनके  नामों  को  दर्शाने  वाली

 सूची
 ।

 देश  का  नाम

 1  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 2  सोवियत  संघ

 3  कनाडा

 जापान

 नीदरलैड

 ऑस्ट्रेलिया

 ब्रिटन

 चकोस्लोवाकिया

 जमन  संघीय  गणराज्य

 10

 11  सिंगापुर

 12  कुवैत

 13  ईरान

 14  बंगला  देश

 15  क्त्ता'र

 16  दुबाई

 17  इटली

 18  बहरीन  द्वीपसमूह

 19  मसकत

 20  नेपाल

 21  अफगानिस्तान

 22  द०  यमन  जन०  गणराज्य

 23  सऊदी  अरब

 24  स्पेन

 25  ध् जमन  लोक०  गणराज्य

 26  हांगकांग
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 भारतीयों  दारा  विदेश  से  लाये  गये  इलेक्ट्रोनिक  को
 APHALT

 पर  सीमा  शुल्क  अदायगी  न  करना

 733.  श्री  इसहाक  सम्भली  के के  क्या  faa  मंत्री  यह
 ब
 ताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  विदेश
 यात्रा

 से  दिल्‍ली  वापस  लौटने  वाला  भारतीय  शुल्क  की  अदायगी  किये

 बिना  ही  इल  ट्रोनिक  केलकूलेटर  ला  सकता है  ;

 यदि  तो  कब  से
 ;

 क्या  बम्बई  आने  वाले  भारतीयों  पर  भी  यही  नियम  लाग  होता
 हैं  ?

 वित्त
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  असबाव

 1970  के  अन्तर्गत
 किसी

 यात्नी  को  उस
 स्थिति

 में  500  रुपय  तक  के  मूल्य
 की

 वस्तुएं

 बिना  शुल्क  अदा  किये  लाने  की  छूट  प्राप्त
 है  जब वे  वस्तुएं  उस  यात्री  अथवा  उसके  परिवार

 इस्तेमाल
 के  faq  हों  अथवा

 उपहार
 देने  तथा  स्मृति  उपहार  के  लिये  इस

 रियायत
 ह अन्तत  अतबाव

 नियमावली
 में  दर्ज  कुछ  मूल्यवान  विलासिता

 की  वस्तुएं  नहीं  आती

 असबाव॑  नियमावली  के
 अन्तर्गत  500  रु०  से  कम

 ea  के
 गणक  को  निःशुल्क  लाया  जा  सकता

 दिल्ली  में  इसी  प्रकार  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं  ।

 (a)  उपयुक्त
 अशलबाव  नियमावली  1970  से

 लागू  हो  रही  है
 |  केवल  लग

 भग

 fre
 एक  वर्ष  के  दौरान  ही  यात्रियों  द्वारा  500  रुपए  से

 कम  मूल्य  के  विद्युत  गणक  लाये
 गये

 waar
 1970  भारत  में  बम्बई  सहित  किसी

 भी  बंदरगाह  अथवा

 हवाई  अड्ड  पर  आते  वाले  यात्रियों  पर  लाग  होती  है  ।  बम्बई  में  प्रवर्तमान  परिपाटी  की

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 पुर्वी  उत्तर  प्रदेश  कफ  बुनकरों  की  धागे  की  मांग

 734.  श्री  इसहाक  सम्भली  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  पूर्वे  उत्तर  प्रदेश  क़े  बुनकरों  ने  धागे  के  लिये  अपनी  मांगਂ  है  ;

 यदि  तो  कया  उनके  अनुरोध  के  अनुसार  उसकी  सप्लाई  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  तत्संबंधी  मख्य  बातें  क्या  है  ?

 चाणिज्य  मंत्रालय
 म  उपंत्री  ए०  सी ०

 :  वस्त्र  आयुक्त  को
 पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश
 के  बुनकरों  से  धागे  की  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 दन  शुल्क  तथा  बिक्रीकर  में  वृद्धि  का  इंडियन  एयरलाइन्स  पर  प्रभाव

 शिकम
 सी०  कं०  जाफरदारीफ :  क्या  Gea  और  नागर  विमानन  मंत्री थ 7  ह  बताने  की  छृपा

 करण  कि  ई

 क्या  विमान  टर्बाइन  इंधन  (To  टी०  पर  उत्पादन  शुल्क  और
 बिक्रीकर

 में  वृद्धि  हो  जाने  का  इंडियन  एयर  लाइन्स  की  वित्तीय  व्यवस्था  पर  तथा  विमान

 सम्बन्धी  व्यय  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पडा

 यदि  तो  इस  कारण  वर्ष  1973-74  में  कितनी  क्वानि  और

 क्या
 इंडियन  एयर  लाइन्स  ने  राज्य  सरकारों  से  उत्पादन  शुल्क  तथा  fasta

 दोनों  को  कम  करने  का  अनुरोध  किया  है  ?
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 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  :  _
 )  और

 विमानन  टर्बाइन  ईंधन

 TH  उत्पादन  तथा  कुछ  राज़्यों  में  बिक्री-कर  में  अत्यधिक
 वृद्धि

 के  फलस्वरूप
 इंडियन

 एयर  लाइन्स  पर
 बहुत

 बडा
 वित्तीय

 बोझ
 पड़ा  है

 ।
 1973-74

 के  दौरान  विमानन  ईंधन

 पर  उत्पादन  शुत्क  एवं  बिक्री-कर  में  वृद्धि
 के  कारण  पड़ने  वाला  अतिरिक्त  व्यय

 146  लाख

 रुपये
 बनता  है  ।

 इंधन  weal  में  वृद्धि  के
 परिगामस्वरूप  इंडियन  _  एयरलाइंस के  पूर  वर्ष  भर

 के  प्याध परिचालनों  का  ईधन  बिल  लगभग  27  करोड  रुपये  बढ़  जायेगा ।

 एयरलाइंस  ने  कुछ  राज्य
 सरकारों  से  बिक्री-कर  की

 दर  तथा  केन्द्रीय

 सरकार  से  इंधन
 meri

 q  उनके
 उतादन  शल्क  में  कमी  करने  के  बार  में  आवदन  किया  हँ

 भारत  सहायता  aia  AT  क्र  बठक

 736.  श्री  विश्वनाथ  झनझनवाला
 :

 श्री  पील  सोदी

 ant  faa  मंत्री  थ  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सहाथता  साथ  संघ  की  ज  1974  में  बंठके  हुई  थीं
 myn  द्ग ् यदि  तो  क्या  सहायता  वाले  देशों  ने  भारत  क  वित्तीय

 सहायता

 दन

 बार
 में  कोई  निणंब  किया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हू ँअं  यह  गत

 वर्ष  दी  गई  सहायता  से  कितनी  न्यूनाधिक  है  .?

 faa  मत्री  यशवन्तराव  चव्हाण )  तथा  (@)  हां
 ।

 एड  इंडिया
 कन्सोशियम  की

 बठक
 पैरिस

 में  13  और  14
 जून  1974

 को
 हुई

 इस  बैठक  में
 सदस्य

 इस  बात  पर

 सहमत  थे  कि  1974  से  शुरू  होने  वाले  वब  के  लिए  बिना  wad  विदशी  मुद्रा  सहित

 लगभग  so  करोड़  अमरीकी  डालर  की  परियोजना-भिन्न  सहायता  जो
 ऋण  में  छूट  के

 रूप  में  होगी  और  लगभग  60  करोड़  अमरिकी
 डालर  की

 परियोजना  सहायता  के  बार  में  वचनबद्ध
 होना  वांछनीय  होगा  ।  अधिकांश  सदस्यों  ने  अपने-अपने  योगदान  केबारे  में  संकेत  दे  दिये  किन्तु

 उन्होंनें  यह  बताया
 कि  यह  आवश्यक

 अनुमोदन
 पर  fra

 a
 |  असय  सदस्यों  को

 यहं
 आशा

 ho  न्य थी  कि  aa  इस  ag  बाद  में  सकेंगे  लेकिन  उद  नें  सार  कायें क्रम
 क़ा

 समधन  किया

 इस  ag
 जितनी

 देने
 वचन

 feat  गया हैਂ  वह  1973-74
 की  अपेक्षा  ज्यादा  है

 पिछले  वर्ष  कंसोशियम  ने  अपनी  dom  में  1973-74  के  लिए  70
 करोड़

 डालर  की

 योजना  भिन्न  सहायता  तथा  50  करोड़  डालर  at  परियोजना  सहायता  देने  का  वचन  देना

 वांछनीय  समझा  था  ॥

 कनाडा  द्वारा  औद्योगिक  वस्तुओं  का  निर्यात  स्थगित  किया  जाना

 737.0  श्री  झनसनवाला

 अनादि  चरण  दास  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही
 में  कभी  कनाडा  सरकार  ने  भारत _  सरकार  को  औद्योगिक  वस्तुओं

 का  निर्यात
 स्थगित  करने  और  अन्य  आर्थिक  सम्बन्ध  भी  तोड़  लेंने  के  अपने  इरादे  के  are

 में  संकेत  दिया

 यदि  तो  क्या  उसका  कोई  कारण  भीਂ  बताया  गया  और

 att  rr
 (7)

 दस
 मामले  में  सरक नं  ह  क्या  दृष्टिकोण  है
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 वाणिज्य  में  waaay  ( ait  ए  ayo  (a1
 से

 (7)
 को  भारत  art  किए  गए  शांतिपूर्ण  परीक्षण  के  संबंध  में  प्रतिक्रिया

 व्यक्त  करते

 हुए
 22  1974  को  ओटावा  में  आयोजित  प्रेस

 सम्मेलन
 में  कनाडा  a  विदेश  मंत्री

 नें  द्विपक्षीय  विचार  freer xs  होने  तक  न्यूक्लीय  सहयोग  के
 क्षत

 में  भारत  को  संहायता  तथा

 उपस्कर
 देने  बंद  कर  देने  की

 घोषणा
 की  ।  जबकि  कनाडा  acta  wat  विकास

 के  क्षेत्र
 में  और  आगे  सप्लाइयां  a  कर  दी  खाद्य  उवंरक  तथा  fy  संबंधी  विकास

 के  क्षत
 में  भारत  को  उसकी  मदद  मिलती  जहां  तक  अन्य  क्षेत्रों  में  wet  का  संबंध

 है  past
 सरकार ने  कहा  हैं  कि  उन  सभी  प्रस्तावित  संविदाओं

 जिनमें  विद्यम्गन
 ऋण  व्यवस्थाओं

 के  अधीन  कनेडियाई  वित्त  पोषण  अभीष्ट  पूर्नावेिलोकन  लिए  पहले  केनडियाई  अंतर्राष्ट्रीय

 विकास  अभिकरण  को  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  ।

 कनाडा  द्वारा  प्रस्तावित  द्विपक्षीय  faare-faret  .  29  से  31  1974  तक  ओटात्रा  में  होंगे  ।

 कर्द्रीय  सरकार  क  क्तचारियों  क  लिए  अनिवायं  बीमा  योजना  लाग  करना

 738.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :
 क्या  वित्त  aa  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तोसरे  वेतन  आयोग  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मज्ारियों  के
 लिए

 5  के  भुगतान  पर

 5000
 रुपये

 का  अनिवार्य  बोमा  आरम्भ करने  सिफारिश.की  है  जिस  राशि  मृत्यू  होने  प्र  अदा  किया

 जाएगा  या  अद्  की  गई
 वास्तविक

 राशि  सेवा  निवृत्त  होने  पर  वापस  कर द
 जाएगी  ;

 क्या  बीमा  निगम
 ने  भी  सुझाव  दिया हैं

 कि  उक्त  यो  जना  के  लिए  किसी  राज  सहायता  की

 आवश्यकता  tat ह In  और  करमे  चारियों  का  अंशदान  हो  यो  जना  चलाने के  au  पर्याप्त  होगा

 यदि  तो  ऐसो  यो  जना  req) Hz  न  फिपरे  जाने  के  कया  कारण हैं  जिससे  बिना  सरकार

 के  श्वा  वित्तिय  दायित्व  के  कम  चारियों  कों  सामाजिक  सुरक्षा  सिलती  है  ;:  और

 (3)  उक्त  योजना  को  कब  लाग  किया  जाएगा  ?

 faa  मंत्री
 यशवन्तराव  :

 आयोग  ने  सिफारिश
 को  है

 कि  एसे  सभी  वर्तमान

 स्थायी  तथा  अ्यापी  जिन्होंने  नियमित  संस्थापन  में  एक  ag  को  Far  किड पुर  कर  लो

 दस
 ः यो  जता  के  अंतत  आने  का  ewe  भविष्य  में  सरकारी  नौकरी  में  ane  बलि  सभी

 वग  के  फमं  चारियों के  लिए  यड़  यो  अना  अनिवार्य  बना  दो  जाए  |

 बोमा  निगम  ने  दिल्ली  प्रशसन  उनके  अन  कमेचारियों  के  संबंध  में  एक  सा  मूहिव

 बीमा  यो  तना  का  सुझाव  दिय  जो  tat  वेतन  आयोग  दरा  की  गई  सिफारिश  से  कछ  भिन्न  है  ।

 तथा  तीसरे  तत  आयोग  द्वारा  पुझाई  AS  पर  संयुक्त  परामशंदाता  तंत्र  कीਂ

 राष्ट्रो  य
 पश्षिद  के

 करमें
 वारो  पक्ष

 के  प्रतिनिधियों
 के  साथ

 ह
 विचार-विमर्श  गया है  उन्होंने  इसे  इस  आधार

 पर
 garg

 तहों  किया
 है

 कि  इस  के  अंतत  केवल  सेवा  के  दौ  राने  ह  वालो  मुत्यु  का  जोखिम  हो

 शामिल
 है  तबा

 पर  राशि
 के

 को  इसमें  किसी  अन्य  लाभ  को  व्यवैस्था

 नही ंहै  वे
 ए  सो  aaa  चाहते हूँ  समें  नो  करो  के  दौरान  मुत्प्‌  होने  के  समय  तथा  के

 समय  सताने  WA  के  STAC 3 हो  ।  इस  त्र  हार  को  छिसो  भी  पो  के  अंत्फंत  सेवा के  दौरान  होने  वालो

 पर  मिलने  वाला  5000  रु०  का  लाभ  carafe  रूप  से  कम
 al  एगा  ।

 इस  संबंध  में  जो

 बै  फल्पीक  यो  fare को
 गई  है

 उन  पर  इस  मामलें  में  faa  लेने  के  पूर्व  कमंचारी-पक्ष  के

 प्रतिनिधियों  के  साथ  अब  शीघ्र हो  विगर-विमर्श  किया  जाएगा
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 इंडियन  एयरलाइन्स  GUST  ay oy  थ्  737  विमानों  की  खरीद

 739.  थी  Sto  पी०  जदेजा  :

 श्री  aaticar

 कया  qaza  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~  नं  अपने  फ्लीट  में  के क्या  यह  aa  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  चाल वर्ष  के  दौ

 विकसित  चार  विमान  जोड़ेगा  ;

 यदि  तो  विमान  खरीदने  में  जो  लागत  आयेगी  उसका  वित्त  पोषण  क  से  किया  जायेगा  ;

 रि

 क्या  चार  विमानों  की  वृद्धि  से  यात्रियों  को  बेहतर  सेवा  मिलेगी  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  :  जी  एक  विमान  उस  बोइंग

 737  क्मान  के  बदले  में  जोकि  31-5-73  की  दुर्घटना  में  नष्ट  हो  गया  था  और  शेष  3  विमान

 व्तें मान  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  |

 प्रतिस्थापित  विमान  की  लागत  नष्ट  हुए  विमान  की  बोसा  राशि  से  पुरी  की

 जाएगी  ।  शेष  तीन  विमानों की  कुल  प्रायोजना  लागत
 के  10  प्रतिशत  की  पूति  आन्तरिक  साधनों  से  की

 जाएगी  और  दोष  राशि  एक्सिम  बैंक एवं  अमरीकन  वाणिज्यिक  बैंकों  से  ऋणों  द्वारा  पुरी  की  जाएगी  |

 हां  ।  इन  विमानों  के  आजा  ने  से  मुख्य  एवं  उच्च  सघनता  वाले  अन्य

 antics  अतिरिक्त  क्षमता  की  व्यवस्था  हो  जाएगी  |

 एयर  इंडिया  द्वारा  aaa  fara  की  विमान  यात्रा  की  योजना

 740.  श्री  डी०  पी०  जदिजा  :

 श्री  आरविन्द  एम०  पटल  :

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने की  दृष्टि  से  एयरइंडिया  द्वारा  1000  डालर में  समूचे

 fase  की  विमान  यात्रा  की  योजना  लागू  किये
 जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  at,  तो  योजना  को  कायंरुप  कब  तक  दिये  जाने  की  सम्भावना  और

 क्या  ऐसी  योजना  लागू  करने  से  एयर  इंडिया  के  मुनाफे  में  भी  वृद्धि  होगी ?

 पर्यटन  और  नागर  विभानन  मंत्री  :  ओर  एयर  इंडिया
 का  दस-दस

 यात्रियों के  दलों  के  लिये  प्रति  यात्री  1000  अमरीकीं  डॉलर  की  दर  से  एक  ० है (९६ ८५  ग्रुप  fasq-wan

 प्रारंभ  करने  के  लिये  शीघ्रही  अम्तरष्ट्रियि  विमान  परिवहन  संघ  से  निवेदन  करने  का  प्रस्ताव

 आई०  ए०टी०  To  द्वारा  स्कोम  को  अनुमोदित  कर  देने  के  परचात  ही  इसे  कार्यान्वित  किया  जा

 सकता  हैं  इस  समय  यह  बताना  कठिन  होगा  कि  यह  स्कीम  कब  से  लागू  हो

 इस  प्रकार  की  कोई  स्कोम  प्रारंभ  होने  से  निस्संदेह  अतिरिक्त  पर्यटक  यातयात  का  सुजन  होगा

 और  यह  प्रत्याशा की  जाती  है  कि  एयर  इंडिया  को  भी  इस  प्रकार  बढ़  हुए  अतिरिक्त  यातायात  में  एक  भाग

 प्राप्त  होगा  जिस  से  उस  के  राजस्व  में  वुद्धि  होगी
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 लन्दन  तीलामी  क  लिये  निर्यात  की  गई  चाय  को  वापस  लेना

 741.  थो  सी ०  जनादनन  क्या  वाणिज्य  मंत्री  aa  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लंदन  में  तींलामी  के  लिये  निर्यात की  गई  चाय  को  वापस  ले  लिया गया  है  ;  और

 यदि  ai,  तो  इसके  क्या  कारण  हं  तथा  तत्सम्बन्धि  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1974  में  पहले  सात  महीनों  क  दौरान  आयात,/निर्यात  व्यापार  की  मात्रा

 742.  श्री  सी०  जनादनन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  की

 वर्ष  1974 के  पहले  सात  महोनों  में  कुल  कितना  व्यापार  हुआ  है

 निर्यात  से  कुल  कितनी  आय

 आयात  पर  हुय  व्यय म॑  कुल  कितना  घाटा  हुआ
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  ए०  सी०  :  से  वाशिज्यिक  जानकारी
 अंकसंकलन  के  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  अद्यतन  आंकड़ों  के  अनुसार

 1974 के  पहले  पांच  महिनों  के  दौरान  1244  करोड़  रुपये  के  आयात  किए  गए  और
 निर्वात  1175  करोड़  रुपयें  मूल्य  के  किए  परिणाम  स्वरुप  69  करोड़  रुपय

 का  प्रतिकुलਂ  व्यापार  संतुलन  रहा

 भारत  दारा  प्राकृतिक  रबर  उत्पादक  देशों  क  संगठन  की  सदस्यता

 743.  श्री  alo  जनावनन  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  at  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  का  विचार  प्राकृतिक  रबर  उत्पादक  देशों  के  संगठन  सदस्यता

 ग्रहण करने  का

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी मोटी  रूपरखा  क्या  और

 उससे  क्या  विशेष  लाभ  प्राप्त  होंगे
 ?

 वाणिज्य  मंत्रायल
 में  उपमंत्री  go  सी०

 :
 भारत ने  प्राकृतिकਂ  रबड़

 उत्पादक देशों  के  संगम  का  सदस्य  बनने  का  facia  कर  लिया  हैं  ।

 इस  संघ  के  उद्देश्यों  की  मोटी  निम्नलिखित  र
 +

 (1)  प्राकृतिक  रबड  के  उत्पादन  और  विपणन  में  समन्वय

 (2)  सदस्यों  के  बीच  तकनीकी  सहयोग  को  बढावा  देना

 क  र  स्थिर  कीमतें  रखना (3)  प्राकृतिक  रबड  iQ
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 (4)  के  सामन्त  art  वाली  अल्पावधि  तथा  वीर्क्षवंधी  समस्याओं  की  समीक्षा

 और

 क  सबध  अनसंधान  तथा  विकास  को (5)  विपणन  और  खपत
 बढावा

 भारत  रबड़  संबंधी  विभिन्न  क्षेत्रों  जिनमें  अनसंधांन  तथा  विकास  शामिल

 विश्व  के  अन्य  प्राकृतिक  रबड़  उत्पादन  देशों  gare  किये  गये  अध्ययनों और  अवलोकनों  का
 लाभ  उठा  सकेगा  |

 रेल  हड़ताल  का  निर्यात  पर  प्रभाव

 744.  भोगन्द्र  झा  क्या  वाणिस्य  मंत्री  यह  बताने  की  sat  करेंगे  कि

 >
 Qa?  और रेल  हडताल  का  हमार  निर्यात  पर  पडा

 a
 यदि  gt,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  उप  मंत्री  ए०  ato  जाज॑ :  तथा  अखिल  भारतीय
 रेल  हड़ताल  8-5-1974  से  28-5-74  तक  चली  निर्यातों  के  संबंध  में  अद्यतन  आंकड़े

 1974  मास  के  वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  अंकसंकलन
 के

 महानिदेशक  कलकत्ता
 द्वारा

 प्रक
 Thre

 आंकडों  के
 अनुसार

 1974
 के

 दौरान
 (gafrate

 निर्यात
 214  करोडों

 रुपय  मूल्य  रहे  जबकि  1973  की  उसीः  अवधि  के  दौरान  के  174  करोड  रुपये  के  थे  ।

 बकों  द्वारा  दाखा  विस्तार  क  लिए  तीन  वर्षीय  आवर्ती  योजनाएं  बचाया  जाना

 745.  ay
 क्यो

 faa  मंत्री

 उडीसा  और  बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  शाखाएं  खोलने  के  बार  में  3  मई

 1974
 क

 अतारांकित  प्रश्
 9215

 को  उत्तर  के  में  यह  बताने  कपा करेंगे  कि  :

 क्या  बैंकों ने ने  इस  बीच  शाखा  विस्तार  के  लिये  तीन  वर्षीय  आवर्ती  योजनाएं  बनाई
 और

 यदि  1.0  तो  विशेषकर  उत्तर  बिहार  के  जिलों  में  के  संदर्भ
 में

 तत्संबंधी
 मुख्य

 बात

 क्या
 =

 faa  मंत्री  यशवन्तराव  तथा
 भारतीय  रिजर्व  बैंक

 ने  सूचित
 किया

 है  कि  1974-75  में  शाखा  विस्तार  के
 लिए  जहां  अगले  साल  भी

 चालू  रहने  vie  war  है  वहां  कुछ  अन्य
 बेंकों  सटीक

 आयोजनाएं  अभीਂ  तैयार mon  a  a

 भारतीय  fort
 जैक

 ने  यह  भी  सूचित  किया  है
 कि

 उत्तरी  बिहार
 के

 जिलों
 के  लिए

 मई
 1974  के

 अन्त  काणिज्यिक  बैंकों  को  शाख।एं  खोलने  के  20
 लाइसेंस/अलाट-

 wee  पत्र  दिये  गये  इसके  जिन  बैंकों  की  रोलिंग  आयोजनाएं  पहले  ही  अन्तिम

 रूप
 से

 तैयार  हो  चुकी  उन्हें  इन  जिलों  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए
 7

 और  लाइसेंस  जारी

 कर  दिये गये  है  ।
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 हयकरवा  उद्योग  araray  उच्च  afer  अध्ययन  दल  का  प्रतिवेदन

 746.  श्रो  भोगन्द्र  झा  क्या  वाणिज्य  मंत्री  आल  feat  वीवर  फडरशन  द्वारा  ज्ञापन

 के  बार में  10  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  9940  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  उच्च  शर्क्ति  अध्ययन  दल  ने  इस  बीच  अपना  प्रतिवेदन  कर  दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  क्या  है  और  सरकार  की  उन  पर  क्या

 क्रिया

 यदि  तो  क्या  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कोई  संमंय  सीमा  निर्धारित

 की  गई

 क्या  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  ने  डिपो  खोले  &  और  वास्तविक  उपभोक्ताओं

 को  28  1974  तक  प्रवृत्त  मूल्यों  पर  पर्याप्त
 धांगा  मिले  रहों  और

 यदि  ही  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  रूपरेखा  क्या  हैं  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या

 कारण  है  और  सरकार  की  उसे  पेर  क्या  प्रतिक्रिया  है

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी ०  जाज )  जी  att

 अध्ययन
 दल

 की  meaty
 सिंफारिंशे  दर्शीने  वाला  एक  संलग्न  है

 में  रखा  गयां  ।  देखिये  deat  एल०  टी०  80/65/  74]  अध्यंयन  दल  की  fate  पर  अभी

 सरकार  द्वारा  विचार  किया  जाना  ।

 नहीं  उठता ।

 (4)  तथा
 राज्य  सरकार  के  नामितों  द्वारा  डिपो  खोले  जानें

 के  बारे
 में  कोई

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  सूत  की  कीमतों  को  28
 1974.0

 के  स्तर  पर  स्थिर

 रखना  सिलों  द्वारा  aqafirat  के  संदर्भ  में  है  ।  अतः  बुनकरों  द्वारा  सूत  की

 पूरियां 28  1974  की  कीमतों  पर  प्राप्त  करने  का  कोई  cert  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  qt  मंट  लेडिंगं  सिस्टम

 747.  महेन्द्र  fag  गिल  :  qq24  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कर

 (#) ~  कया  कुछ  yr  विन  कम्पनियों  ने  नागर  faatra  तदेशोलय  को  बंतायाਂ

 है  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे
 पर

 wate  लैंडिंग  सिस्टम  सुचारू
 रूप

 से  काम  नहीं  कर  रहो

 यदि
 तो

 विभिन्न  अन्तर्राष्ट्रीय  विभानि  कम्पनियों  के  विमानचॉलकों
 के

 को

 दूर  करने  के  लिये  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये

 c qqa94  और  नागर  मंत्री  (att  THATS ) :
 और  (@)  अप्रैल॑  1974

 में  कुछ  विमान  कम्पनियों  ने  नागर  विमानन  fasta  से  शिकायत  की  fe  दिल्‍ली  विमान  क्षेत्र

 पर  उपकरण  अवतरण  प्रणाली  ste Ae 7 AS  लेडिंग  का  ग्लाइंड  पांथ  उपकरण

 जनक  ढंग
 से

 कार्य  नहीं  कर  रहा  था  ।  नागर  विमानन  के  ने  मई  1974  में
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 अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों से  रिपोर्ट  भेजने के  लिये  कहा  ।  प्राप्त  रिपोर्टों  मे ंसे
 28  से

 पता  चला  कि  कार्यनिष्पादन  सामान्य  था  जब  नौ  ने  बताया  कि  ग्लाइड  पाथ  उपकरण
 का

 कार्यनिष्पादन  सन्तोषजनक  नहीं  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  द्वारा  की  गयी  भूमिगत
 जांचों  से  यह  पृष्टि  हो  गयी  है  कि  उपकरण  अवतरण  प्रणाली  सन्तोषजनक

 ढंग  से  कर  रही  थी  तथा  तत्पद्चात  विभिन्न  विमान  कम्पनियों  से  प्राप्त  होने  वाली
 निर्देशोत्तर  रिपोर्टों  (fe-stt faa  से  भी  ऐसी  ही  पुष्टि  हुई  है  ।  फिर  भी  उपकरण
 अवतरण  प्रणाली  को  कड़ी  जांच  एवं  गरानी  में  रखा  जाएगा  ताकि  अवतरण  के  लिये
 सहायक  उपकरण  के  रूप  में  उस  का  अचूक  एवं  विश्वसनीय  कार्यचालन  सुनिश्चित  बना

 वर्ष  1973-74  क  लिये  इंजिनिर्यारग  वरतुओं  क  निर्यात  क  लक्ष्य

 748.  ait  महेन्द्र सिह
 गिल

 :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 _  क्या  वर्ष  1973-74  के  लिए  इंजीनिर्यारंग  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लक्ष्य  पूर  नहीं

 हुये  अं

 यदि  तो  उसके  क्या  फारण  हूँ  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  go  सी०  1973-74  के  दौरान
 200  करोड  रुपये  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  180.11  करोड  रुपये  मूल्य  के  इंजीनियरी  माल  क

 निर्यात  का  अनुमान  है  |

 निम्नलिखित  बाधाओं  के  कारण  लक्ष्य  प्राप्ति  में  कसर  रह  गई
 :-

 (1)  एल्यूमिनियम  तथा  तांबें  जैसे  मूल  कच्चे  माल  की  कमी

 (2)  इस्पात  तथा
 लोह

 पिण्ड  की  विभिन्न  किस्मों
 at

 कीमतों
 में  पर्याप्त  वृद्धि

 ।

 (3)  पत्तनों  पर  तथा  रेलवे  में  हड़तालें  तथा  करोਂ  आन्दोलन  जिनसे

 निर्यात  माल  की  ढुलाई  में  बाधा  आई

 (4)  बिजली  त  कमी  |

 (5)  नौवहन  ।

 एयर  इंडिया  द्वारा  किरायों  में  वृद्धि

 749.  Sto  हरि  प्रसाद  staf:  odea  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एयर  इंडिया  ने  इस  at  जूलाई  से  किरायों  में  और  वृद्धि  कर  दी

 यदि  तो  किरायों  में  कितनी  वृद्धि  की  है  तथा  गत  9  महीनों  में  किरायों  में

 सामहिक  रूप  से  कुल  कितनी  वृद्धि  की  गई  और

 इंधन  क  मूल्य  तथा  किरायों  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एयर  इंडिया  को

 लूचा  वर्ष  में  कितना  अथवा  हानि  हुई  ?

 पयंटन  आर  नागर  विमानत
 मंत्री  :  1

 1974  से

 समस्त  आई०  wo  टी०  ए०  वाहकों  के  साथ  साथ  एयर  इंडिया  ने  भी  किरायों  में

 लिखित  मार्गों  पर  4  प्रतिशत  की  वृद्धि की  है  :-

 (i)  भारत-युरोप/मध्य  पूर्व/अफ्रीका

 (ii)  भारत-भारत दूर  पूर्वे/आस्ट्रेलिया

 54



 4  1896  )
 _

 आई०  to  Mo  To  एयरलाइनों  द्वारा  किरायों  में  1  1974  से  6

 प्रतिशत की  (  कुछ  क्षेत्रों में  4  तथा  व  1974  में  विभिन्न  तारीखों

 से  प्रतिशत  की  afe  की  गयी  थी  ।

 ये  किराया  वुद्धियां  आई०  ए०  टी०  Yo  द्वारा  ईंधन  के  qeT ty  में  वृद्धि  को  आंशिक

 रूप  में  संतुलित  करने  के  लिए  अपनाई  गयी  पहली  जुलाई  से  लागू  हुई
 4

 प्रतिशत  की
 अंतिम  वृद्धि  से  एयर  इंडिया  को  4  करोड  रुपए  के  अतिरिक्त  राजस्व  की  आय  होने  की

 आशा  है  ।  इस  से  मूल्यों  म  हुई  वृद्धि  की  पूर्ण  रूप  से  क्षतिपूर्ति  नहीं  अपितु  उनके

 अंतर  में  कमी  हो  जाएगी

 बेरोजगार  विमान  चालकों  my  सेवाओं  का  उपयोग  किया  जाना

 750.  श्री  महेद्र  Teg  गिल  :  क्या  qa  और  नागर  faataa  मंती  यह  बताने  की

 कृपा  करंग  कि  :

 क्या  देश  में  विमान  कम्पनियों  को  अनुदेश  दिये  गये  है  कि  उन  बेरोजगार  विमान

 चालकों
 की

 सेवाओं  का  उपयोग  जाप  जिनके  पास  भूमि  पर  काम  करने  के  व्यावसायिक
 श्रेणियोंसे  के  लाइसेंस  और

 ड
 (@)  यदि  तो  क्या  इन  अनुदेशों  के  अनुसार  कोई

 व्यावहारिक
 कदम  उठाये  गय

 qq2q  और  नागर  fantaa  :  इंडियन  एयरलाईंस  तथा

 एयर  इंडिया  दोनों  को  परामशं  दिया  गया  है  कि  जहां  कहीं  संभव  स्थल  कार्यों

 पर  बेरोजगार  वाणिज्यिक  विमानचालकों  को  भर्ती  करें

 एयर  इंडिया  ने  बेरोजगार  विमानचालकों  को  उडान  परिचालत  अधिकारियों

 आपरेशज  के  रूप  में  खपाया  परन्तु  उनम  से  दो  न  इंडियन  एयर

 लाइंस  में  विमानचालक  के  रूप  में  सेवारम्भ  करने  के  लिए  एयर  इंडिया  को  छोड  दिया
 > इंडियन  एयरलाइंस  ने  28  विमानचालक  भर्ती  किए  जो  कि  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर

 रहे

 27  और  विमानचालक  एक  पेनल  पर  है  जिसकी  अवधि  अब  31  1975

 तक  वध  है  ।

 पांचवी  यॉजना  के  दौरान  कपड़ा  उद्योग  सम्बन्धी  कर्मी-दल

 751.  श्री  एन ०  ई०  होरों  :
 क्या  वाणिज्य

 मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971-72  के  उत्पादन  की  तुलना  में  वर्ष  1973-74  क  दौरान
 रुई

 का

 अनुमानित  उत्पादन  कितना

 (@)  क्या  आन्तरिक  खपत  और  निर्यात  के  लिय  धागे  और  कपडे  की  अतिरिक्त  मांग

 की  प्रति  करने  के  लिये  पंचवर्षीय  योजता  के  कपडा  उद्योग  सम्बन्धी  कर्मी  दल  न  सूती  कपडा

 उद्योग  को  कताई  और  बुनाई  क्षमताओं  के  पर्याप्त  विस्तार  की  योजना  बनाई  और

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा  क्या

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  go
 सी०  :

 1971-72  रुई  वर्ष  65.  64

 1973-74  रुई  वर्ष  58  लाख  गांठें  ।
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 वस्त्र  उद्योगों  संबंधी  alan  दल  ने  1978-79  तक  सूत  तथा  कपडें  की

 आवश्यकता  का  अनुमान  130  करोड  किया  1,040  करोड  मीटर  लगाया  हैं  |

 इसके  लिए  1972  के  स्तरों  के  अलावा  57.1  लाख  अतिरिक्त  तकुओं  तथा  तथा  85,510

 अतिरिक्त  करघों  की  आवश्यकता  होगी  |  wae  योजना  अवधि  के  दौरान  पहले  ही  सिफारिश

 किये  गए  तकुओं  तथा  करघों  की  क्षमता  के  विस्तार  feats  लगा  लेने  के  पांचवीं

 योजना  के  दौरान  सुजित  की  जाने  वाली  क्षमता  32.1  लाख  तकुए  तथा  70,510  करघे

 होती है  ।

 भारत  में  मुद्रास्फीति  रोक  ने  के  लिये  कार्यवाही

 752.  श्री  VaaatTs  मेहता  :

 श्री  आर०  ato  स्वामीनाथन

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ब्राजील  के  आधार  पर  नई  वित्तीय  बचत  व्यवस्था  लागू  करके  देश

 में  मुद्रास्फीति  की  समस्या  का  समाधान  करने  पर  क्वार  कर  रही  और

 यदि  तो  नये  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  aearet)  :  नहीं  ।

 (@)  यहू  सवाल  नहीं  होता

 रेल  हडताल  के  कारण
 अत्यावश्यक  वस्तुओं  क  aval  में  वदद्धि

 753.  श्री  WAAATS  मेहता  :

 श्री  आर०  ato

 व्या  faa  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1974  में  रेल  हड़ताल  के  कारण  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों
 40  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 किन  किन  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  प्रभाव  और

 क्या  हडताल  समाप्त  होने  के  बाद  मूल्यों  में  गिरावट  आई
 है  ?

 प्रकाशन
 वित्त  मंत्री  (att  यशवन्तराव  :  से  नहीं  ।  सरकारी

 थोक  मूल्यों  के  सूचक  अंकों  को  देखतें  हुए  इस  तरह  की  बात  नहीं  कहीं  जा  सकती |

 भारत  सरकार  के  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  को  आर्थिक  सलाहकार  के  कार्यालय  से
 जारी  होने  वाले  थौक  मूल्यों  में  सूचक  अंकों  के  प्रकाशनों  म  उपलब्ध  मूल्य  सूचक  अंकों  को
 देखने  से  पता  चलता  है  कि  4  1974  से  1  जन  1974  की  अवधि  में  कुल  मिलाकर

 मूल्य  सूचक  अंक  में  लगभग
 3  प्रतिशत की  वद्धि  हुई
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 मूल्य  सुचकांक  म॑  वृद्धि  और  कन्द्रीय  सरकार  क  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  का  भुगतान

 754.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 श्री  जगन्नाथ  fan

 श्री  पीलू  मोदी  :

 श्री  भाऊ  साहेब  घामनकर  ॥

 क्या
 fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  1974  तक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  275  तक  पहुंच  गया

 यदि  तो  जनवरी  से  1974  तक  महीनेवार  12  महीने  का  औसतन

 मूल्य  सूचकांक  क्या

 क्या  तीसर  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  1974  से  केन्द्रीय

 सरकार  से  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  तीन  और  किश्तें  देय  हो  गई

 यदि  तो  क्या  महंगाई  भत्ते  की  देय  किस्तों  का  भुगतान  केन्द्रीय  सरकार  के

 कमंचारियों  को  कर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इसके  परिणाम  स्वरूप  सरकारी  कोष  पर  कितना  अतिरिक्त  बोझ

 किस  अंक  तक  पहुंचने  पर  महंगाई  भत्ते  मूल  वेतन  में  मिला  fear  जायेगा
 ?

 वित्तमंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  क०  आर०  तथा  1974
 के  महीनें  म  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य

 न ्चकांक  294

 त  निम्नानसार जनवरी  से  मई  1974  तक  मूल्य  सूचकांक  का  बारह  महीनों  का  च्च्

 माह  मूल्य  सूचकांक  का  बारह  महीने  का

 औसत

 जनवरी  1974.  240  50

 फरवरी  1974  245  00

 1974  249  91

 अप्रैल  1974  255  08

 मई  1974  260  58

 जून  1974  आंकडे  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुए

 तथा  तीसर  वेतन  आयोग  की  सि  फारिशों  के  अनुसार  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते
 की  दो  और  किश्तें  देय  हो  चुकी  जिनमें  से  एक  अप्रैल  1974  को  तथा  दूसरी  1  जन
 1974  को  देय  हुई  इन्हें  स्वीकृत  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है

 1  1974  से  स्वीकार्य  किश्त  के  कारण  होने  वाला  अतिरिक्त  व्यय  पर

 एक  वर्ष  में  लगभग
 52

 करोड़  रुपये  चालू  वर्ष में  48  करोड़  रुपये  होगा
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 तथा  1  जून  1974  से  स्वीकायं  किस्त  के  कारण
 होन  वाला  अतिरिक्त  व्यय  पूर  एक

 वर्ष  में  50  करोड़  रुपये  तथा
 चालू

 वर्ष  में
 38

 करोड  रुपये  किन्तु
 लब्धिਂ

 1974
 को  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  का  केवल

 50  प्रतिशत  ही  कमंचारियों  को  नकद  देय  होगा

 फिल  हाल  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ॥

 faaraa  स
 विमान  चालनों  को  मितव्ययी  बनान  के  faa  दि  दे  द  दि  rh  तहत  A में  भारी  परिवर्तन

 755.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौड़ा

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 श्री  एम०  एस०  पुस्ती

 क्या  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  योजना  आयोग  ने  विमान्‌  ईंधन
 के

 मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  को  देखते  हुए
 विमानन  नीति  में  पर्याप्त  परिवतंन  करने  के  सुझाव  दिय  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूप  रखा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया

 गया है  ?

 पयटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राजबहापुर )
 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 इलायची  और  अरण्डी  क  तेल  क  अधिक  मात्रा  में  क्रय  के  संबंध  मं  भारत  और  रूस  के  बीच  समझौता

 756.  श्री  डी०  ato ०  चन्द्र  गौड़ा

 श्री  आर०  वी०  स्वामीनाथन

 श्री  राम  शखर  प्रसाद  सिह

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  व्यापारिक
 प्रतिनिधिमंडल

 और  रूस  के  बीच  6  दिवसीय  बातचीत  क

 परिणाम  स्वरूप  सोवियत  रूस  को  भारत  से  आ अधिक  मात्रा  में  इलायची  और  अरण्डी  का  तेल
 खरीदना

 यदि  तो  अन्य  क्या  समक्षोते  हुए  और

 सोवियत  रूस  द्वारा  तेल  और  पेट्रोलियम  के  संकट  में  भारत  ी  सहायता  करने
 क

 लिये  कया  उपाय  जायेंग े?

 at aT | वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato

 1974  के  व्यापार
 संलेख

 का  समग्र  पुनरीक्षण  किया  गया  इलायची  तथा

 अरण्डी  के  तेल  को  छोडकर  सोवियत  संघ  को  भारत  से  कुछ  अन्य  मदों  जैसे  कि  दवाइयां

 58



 4  1896  (aa)  लिखित  उत्तर

 तथा  TIA  रंजक  aay  तथा  मध्यवर्ती  दवाइयों  के  उत्पादन  क  लिए

 अनुषंगी  अंगराग  हस्त  चुनी  व  छटी  आदि  के

 नियात  की  व्यवस्थाओं में  वृद्धि  की  गई  ।

 सोवियत  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  तेल  खोज  तथा  उत्पादन  कार्यक्रम
 म  मदद  कर  रहा  और  भारत  को  पैट्रोलजन्य  उत्पादों  की  कतिपय  मात्राएं  सप्लाई  भी  कर

 रहा

 रोबस्टा  काफी  पर  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  करना

 157.  sit  डी०  ato  चन्द्र  गौड़ा  कया  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केरल  या  किसी  अन्य  दक्षिणी  राज्य  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है

 कि  रोबस्टा  काफी  पर  उत्पादन  शुल्क  कम  किया  जाये  और  काफी  उत्पादकों  को  उर्वरक  तथा

 कीटनाशक  औषधियों  सप्लाई  करने  में  राज  सहायता  दी

 क्या  काफी  बोर्ड  ने  भी  रोबस्टा  काफी  पर  उत्पादन  शुल्क  को  कम  करने  की
 रश  की  और

 तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्यमंत्री  क्‌०  आर०  :  नहीं  ।

 काफी  ats  से  ऐसी  सिफारिश  प्राप्त  हुई

 काफी  की  सिफारिशें  स्वीकार  करता  संभत्र  नहीं  पाया  गया  है  जिसके  कारणों
 की  1974  के  बजट  पर  राज्य  सभा  में  9  1974  को  हुई  aga  के  दौरान  वित्त  मंत्री

 दवारा  दिये  गये  उत्तर  में  पहले  ही  स्पष्ट  किया  जा  चुका  है  में  रखा  गया
 देखिये  संख्या  एल०  टी

 ०  8057/74]

 एशियाई  विकास  बेक  की  ऋण  देने  संबंधी  नीतियों  में  afzaaa

 758.  श्री  रामवतार  शास्त्री  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एशियाई  विकास  बैंक  ने  वर्तमान  उर्जा  संकट  और  fazageqray  मुद्रास्फिति
 से  उत्पन्न  स्थिति  का
 अपने  ऋण  देने  संबंधी

 मुकाबला  करने  के  लिए  सदस्य  देशों  के  विकास  मे  सहायता  देने  हेतु

 कार्यक्रमों को  नथा  रूप  दिया  और

 यदि  ~  तो  इस
 प्रयोजन  के  लिए  क्या  नई  योजनाएं  बनाई  है  और  हमारे  देश

 द्वारा  प्राप्त  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 वित्तसंत्री  (ad  यदावन्तराव  चब्हाण  :  और  एशियाई  विकास  बैंक  za
 समय  ऊर्जा  सम्बन्धी  संकट  की  स्थिति  पदा  होने  तथा  चीजों  की  विश्वव्यापी  कमी  होने  स
 और  च्  त  की  स्थिति के
 करना  पड  रहा

 कारण  विकासशील  सदस्य  देशों  को  जिन  कठिनाइयों  का  सामना

 उन  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  कई  प्रकार  के  कार्यक्रम  शुरू कर  इन देशों
 की  सहायता  करना  चाहता  है  ।  इन  कार्यक्रमों

 में  इस
 समय

 बेक  द्वारा  चलाये  जा
 रहे  कुछ  कार्यक्रमों  की  व्यावहारिक  दृष्टि  से  समीक्षा  करना  और  ऊन्ह  नयी  दिशा  देना  शामिल  है  ।
 विकासशील  सदस्य  देशों  की  विदेशी  सहायता  सम्बन्धी  अति  fra  आवश्यकताओं  को  परा  करने  के
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 उद्देश्य  से  अन्य  अग्तराष्ट्री  वित्तीय  संस्थाओं  के  साथ  तालमेल  कर  ऊर्जा  सम्बन्धी  वर्तमान
 के  परिणाम  स्वरूप  विकास  के  लिये  धन  जुटाने  की  दृष्टि  से  निमित  नये  और

 महत्वपूर्ण  साधनों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  न्नाय  का  सम्बन्धी  सहयोग  के  प्रयासों  के  अन्तर्गत  लान  का

 लगातार  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।  फिर  भीਂ  भारत  ने  नीति  के  तौर  पर  बैंक  से  कोई  ऋण

 नहीं  लिया  है  ।

 तम्बाकू  बॉड  का  गठन

 759.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ve  sata  की  कृपा  करेंगे  कि

 ~
 सरकार  ने  तम्बाकू  के  विपणन  और  निर्यात  म

 लिये  एक  तम्बाखू  बोर्ड  का  गठन  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  और

 यह  बोर्ड  कब  स्थापित  जायेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  go  ato  :  तथां  जीं  तम्बाकू
 बोर्ड  की  स्थापना  के  लिए  अपेक्षित  विधान  शीघ्र  ही  संसद  में  प्रस्तुत  किया  ‘TTA AT |

 गा  ।

 daz  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  अधिनियम  पारित  किये  जाने  के  पश्चात्‌
 तथा  इसके  प्रवृत्त  हो  जाने  पर  यथा  संभव  शीघ्र  बोर्ड  स्थापित  frat  जायेगा

 भारतीय  रुई  निगम  हारा  रुई  कं  आयात

 760.
 श्री  tl frais  सोदी  :

 श्री  नारायण  चन्द्र  OCTAIT  :

 thorszz  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कपडा  मिलों  नें  भारतीय  रूई  निगम  द्वारा  रुई  के  आयात  के  तरीके  पर

 अप्रसन्नता  व्यक्त  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  रूई  आयात  को  सरकारी  माध्यम  की  देने  परं  विचार

 कर  रही

 क्या  भारतीय  रुई  निगम  अन्तर्राष्ट्रीय  मण्डियों  में  रुई  की  स्थिति  कें  संबंध  में  मिलीं

 को  परामशं  देने  में  असमथे  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  भारतीय  रुई  निगम
 ?

 के  कॉयंकरण  को  सुधारने  के  लिये

 उपाय  किये

 वाणिज्य  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  go  ato  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तर 26  1974

 श्रीलंका  को  चोरी  छिप  wala  का  ले  जाया  जान

 761.  AY  पील  मोदी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि

 जा  रही  है क्या  भारत  से  श्रीलंका  को  अफीम  की  तस्करी  में  वृद्धि  होत

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  में  कितने  मामले  पकडे  गये  अर

 तस्करी  विरोधी  अभियान  को  और  कडा  बनाते  के  लिय  सरकार  क्या  कार्यवाही

 है

 वित्त  नंत्रालय  में  राज्यमंत्री  क््०
 समय

 ,
 समय  पर  मिलने

 वाली  गुप्त  सूचना
 रिपोर्टो  के  अनुसार  ऐसा  लगता  है  कि  भारत  से  श्रीलंका  को  अफीम  के

 तस्कर  निर्यात  में  वृद्धि  नहीं  हुई  >

 वर्ष  1973  में  ta  छः  मामले
 हुएं  है  जिनमें  तमिलनाडु  में

 विभित्र  स्थानों  पर
 अफीम  पकडी  गई  थी  ।  किन्तु  चालू  वर्ष  में  जून  1974  तक  तामिलनाडु  में  अफीम  पकडने

 का  कोई  नहीं  हुआ  है  ।

 (i)  नशीलें  द्रव्यों  के  अवैध  व्यापार  में  लगे
 व्यक्तियों

 को  पकड़ने  के  लिये  राज्य
 तथा  केन्द्र  सरकारों  की  सभी  प्रवर्तन  जैसे--राज्य  आबकारी  औषध

 नियंत्रण
 सीमाशुल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क  केन्द्रीय  जांच  SAT;

 कोटिक  रेलवे  सुरक्षा  दल  आदि  हमेशा  wad  रहते  है  ।  देश  के  भीतरी  सीमाओं
 तथा  तटवर्ती  निगरानी  रखी  जाती  है  ।  तस्कर-व्यापार  विरोधी  उपायों  को  खुद

 करने  तथा  उनमें  तालमैल
 ard

 रखनें  की  दृष्टि  से
 इन

 संगठनों  राधा उ वरिष्ठ  अधिकारियों
 क

 बीच  समय  समय
 पर  बैठके  आयोजित

 की
 जाती

 (ii)  तमिलनाडु  समुद्र  तटीय  aa
 में  तस्करी  faatet  कार्य  के  अपेक्षाकृत  अच्छे

 समन्वय  far  1971  से  सदर झ  में  एक  नया  सीमाशुल्क  तथा
 केर्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 स़माहर्ता-कार्पालय  स्थापित
 गया  भारत  और  श्रीलंका  के  बीच  तस्करी

 व्यापार
 ay

 समस्याओं
 का  जायजा  at  के  लिए  और

 के
 सीमाशुल्क  प्र।धिका  रियोंਂ  के  बीच

 बैठकें  आयोजित  की  wat
 है

 पिछला  सम्मेलन  जनवरी  1974  में  मद्रास  में  आयोजित

 हुआ  था ॥

 खास  परसिया  और  न्य  क  मालिकों  द्वारा  सावंजनिक  शेयर  जारी  करके  जमा  की

 ast

 762.  At  अरविन्द  एम०  पटल :  क्या  faa  मंत्री  कोयला  खनन  कम्पनियों  द्वारा
 पूंजी

 जुटाने  और  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  विकास
 बैंक  द्वारा  कोयला  उद्योग  को  ऋण  के

 बारे =
 म

 क्रमवार
 दिनांक  28  1972  के

 अतारांकित
 प्रशन  संख्या  4269  और  14

 1974  के  अतारांकित  प्रश्त  संख्या  3108  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  we  gary  की  कृपा  करेंगे
 किः

 खास  काजोरा
 पारसी

 और  न्यू
 सतग्राम  कोयला  कम्पनियों  ने  गत

 तीन  वर्षों में
 शेयर  जारी  करके  सार्वजनिक  रूप  से  कितनी  पूंजी  एकत्र

 कौन  कौन  सी  कोयला  खनन  कम्पनियों  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियां ¢  है  और  31

 माच  1973  में  उनकी  प्रदत्त  पूंजी  क्या

 ग  आरक्षणों
 के  एकीकरण  और  पूंजी-करण  के  अतिरिक्त  सार्वजनिक  रूप  से  शेयर

 जारी  करके  कितनी  पूंजी  एकत्न  और

 प्रत्येक  उपरोक्त  कम्पनी  के  शेयरधारियों  की  संख्या  कया  है  ?

 6.1
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Bo  at ATTo x, ~~  :  और  (7)  खास

 पारसी  और  न्यू  सतग्राम  कोयला  कम्पनियों ने  पिछले  तीन  वर्षों  में  alata  स्प  से  शेयर

 जारी  करके  कोई  पंजी  एकब्रिंत  नहीं  की

 और  सूचना  इकटठी  की  जा  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायंगी ।

 निर्यात  में  भार  क  भाग  सें  (qe

 763.  श्री  मधु  लिमये  क्या  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  ः

 क्या  विश्व  निर्यात  में  भारत  का  अंश  जो  पहिले  हीਂ  निम्न  था  1972  और

 1973  में  और  अधिक  गिरा

 यदि  तो  इसमें  कितनीਂ  गिरावट  हुई  और

 भक
 सरकार  ने  इस  गिरावट  को  रोकने  के  लिये  और  fasafania F में  भारत  के  अंश

 तुलनात्मक  वृद्धि  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  है
 ?

 विश्व  निर्यातों वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  ए०

 ato  जाजे ं:
 तथा

 में  भारत  का  अंश  च्  1972  में  0.
 65

 प्रतिशत  क  उसी  स्तर  पर  बना  रहा  जो

 1971  में  लेकिन  वर्ष  1973  में  इस  में  मामूली  गिरावट  आन ेa  यह  0.63

 fama  रह  गया  |

 fault  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  रहे  उपायों  में  निर्यात
 अभिमुख

 उद्योगों  के  उत्पादन  आधार  को  सुदू  1974-75  की  आयात  नीति  को  निर्यात  संवर्धन

 के  अनुकूल  नकद  मुआवजा  तथा  आयात सहायता  प्रतिपूर्ति  लाइसेंसों  की
 का

 सरलीकरण
 आदि  शामिल  है  ।  आशा  है  कि  इन  तथा  अन्य  उपायों  के

 स्वरूप  भारत  के
 निर्यातों  की  वृद्धि  दर

 विश्व  निर्यातों
 की  वृद्धि  दर  के  समकक्ष  आ  जायेगी

 और  विश्व  निर्यातों  में  हमार  अंश  में  हुई  गिरावट  उससे  पूरी  कर  ली  जायेंगी ।

 टकक्‍्सटाइल  निर्यात  के  आँकडे

 764.  at  aa  fang  या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1972  में  हमार  टैक्सटाइल  निर्यात  सदैव  से  अधिक  थे

 यदि  तो  1973  के  प्रत्येक  मास  में  और  1972  के  उन्हीं  मासों  में  कितने

 मुल्य  का  निर्वात  और

 क्या  वर्ष  1973  निर्यात  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ

 वाणिज्य  मंत्रालय
 म  उपमंत्री  vo  ato  :  1972  के  दौरान  हमार

 सूती  वस्त्रों  के  निर्यात  पिछले  किसी  भी  वर्ष  हुए  निर्यातों  से
 sore

 एक  विवरण  संलरन  है  ।

 जी  नहीं
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 विवरण

 1972  तथा  1973  के  दौरान  भारत से से
 ant

 वस्त्रों  के  मास-बार  निर्यात
 a

 1972  रुपये  )  1973  रुपय

 11  58  >)

 करवरी  9  8  )  46.13*

 15  33  ह

 9  17  97

 10  97  13  82

 जन  9  95  10  86

 जुलाई  12  72  17  66

 13  93  14  62

 सितम्बर  17  39  34  92

 26  52 र

 नवम्बर  40.91*  24  04

 दिसम्बर  29  81

 nt  a  a  eg  eg  en  ee

 योग  51.77  226  35

 पंजाब  क  उद्योंगों  की  अधिक  क्षमता

 765.  श्री  देवन्द्र सिह  गरचा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 vat  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्था  के  विपणन  अनुसंधान  डिवीजन  द्वारा  किये

 गये  सर्वेक्षण
 से

 पंजाब
 के

 उद्योगों  की  अधिक  क्षमता  का  पता  चला

 क्या  इस  सर्वेक्षण  ने  राज्य  उद्योगों  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने

 हेतु  सिफारिशें  दिये  और

 यदि  तो  उन  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  जिनका  सुझाव  fear  गया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  ए०  ato  जी  हां  ।

 जी  at

 सर्वेक्षण  द्वारा  उत्पाद  अशोधन  तथा  विस्तार  सम्बंधी  सुझाव  दिये  जाने  के

 रिक्त  राज्य  स्तर  पर
 नियत

 संवधेन  के  लिए  सुसंगत  संगठन  की  स्थापना  का  भी  सुझाव  feat  गया

 है  '  जिसमें  मुद्दे  शामिल

 (1)  मुख्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  म  पंजाब  राज्य  निर्यात  संवर्धन  ate  का  गठन

 जानकारी
 तथा  अंक  संकलन  महानिदेशक  द्वारा  अलग  से  मास-वार  आंकड़

 प्रकाशित  नहीं  किये  गये  है  ।
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 उद्योग  निदशालय  में  निर्यात  संवर्धन  स्कन्ध  की  स्थापना (2

 पंजाब  निर्यात  :  निगम  को  फिर  a  afer  बनाया  जानां (3)

 इंडस्टियल (4)  तेयार  दस्ती  छोटे  मशीनीं  औजारों

 फास्नरा  घरल  ऊनी  होजरी  तथा  खेल  कद  के  सामान  जैसी  मदों  के

 लिए  निर्यात  विपणन  ग्र्पों  की  स्थापना  ।

 (5)  राज्य  के  निर्यात  अभिमुख  एककों  को  कच्चा  माल  अपक्षाकृत  अधिक  जल्दी  जुटाना

 सुकर  बनाने  के
 लिए  पंजाब

 राज्य  लघु  उद्योग  निगम  के  कार्य  कलापों  की  Fqt-
 व्यवस्थित  करना  |

 राज्य  ध्यापार  fata  दरा  आस्ट  लिया  से  ग्रीजी  ऊन  का  देर  से  भिजवाया  जाना

 766.  श्री  कण  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे

 क्या  होजरी  निर्यातकताओं ने  आस्ट्रेलिया  से  विलम्ब  से  ग्रीजी  ऊन  भिजवाये  जाने  के

 कारण  राज्य  व्यापार  निगम  से

 शित

 की  मांग  की  है  जिससे  भारत  को  विदेशी  मुद्रा

 की  भारी  हानि  उठानी  पडी

 यदि  हां
 गी

 भय  र  निए  ant  adrart  का  काम  dee  प्रकार  हैं  न

 किये  जाने  के  कारण  भारत  को  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  हानि

 वाणिज्य  मंत्रालय  म  उपमंत्री  (at  Go  ato  :
 से  एसी  किसी

 क्षति  पूर्ति  का  दावा  नहीं  किया  निर्यातक  देश  में  विद्यमान  a  समस्य

 तथा
 अन्य

 तथ्यों  के  कारण
 ऊन  के  लदान  में  विलम्ब  हुआ  और  इस  बीच  उन

 की  अन्तर्राष्ट्रीय
 कीमतों  में  गिरावट  आ  मई  है  ।  हौजरी  निर्यातकों  तथा  ऊनी  उ

 अन्य  बातों  के  साथ
 साथ  मुख्य  अनुरोध यह  है

 कि
 विलम्ब  से  पहुंचने  adam  अन्तर्राष्ट्रीय

 कीमतें  कम  होने  क
 कारण

 अब  गाई  की  जाने  वाली  ऊन  कम  कीमतों
 पर  af

 जाये
 ।

 समुचित  समाधान  ढूंढने  a  far  राज्य  व्यापार  निगम  व  उद्योग  के  प्रतिनिधियों के  बीच

 बातचीत  हो  रही  हैं  ।

 सरकारी  विभागों  और  सरकारी  somal  a  वतन  बद्ध  पर  प्रतिबन्ध

 767.  श्री  के  ०  सालना  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या
 adam

 वित्तीय
 संकट

 को  देखते  हुए  सरकार्‌  द्वारा  अथवा  सरकारी  उपक्रमों

 द्वारा  Pre  अवधि  के  लिये  कोई  बतन  वृद्धि  नहीं  at  जायेगी  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकारीਂ  नीति  की  मुख्य  बात  क्या

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  AHETT :
 और

 जहां  तक  कन्द्रीय  सरकार  के

 कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  तीसरे  ११ नतन  आयोग  के  निर्णय  हाल  ही  में  लागू  किये  गये
 इसलिए  इनके  मामले  में  वेतन  संशोधन  करने  का  समय  अभी  नहीं  आया  है

 सी

 प्रकार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  जो  कर्मचारी  तीसरे  वेतन  आयोग  के  निर्णय  के  अंतर्गत

 नहीं  आत
 उनके  वेतन  उन  समझोते

 व
 निर्णयों  के  अंतत  आएंगे

 जो
 उन  प्र  लागू  होते

 अतिरिक्त  परिलबधियों  को  afar aA f  रुप
 से

 जा  करने  के  बार  में  हाल  में  जारी  किये

 चय  अध्यादेश  ar  ae
 सह

 महीं  है  कि  वेतन  के  बारें  में

 जब

 कभी  कोई  समझौता  किया  चाग तो  इस  बात  चीत  में  कोई  रकावट  आये
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 26  1974  लिखित  उत्तर

 वादिगटन  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कॉष  की  a CTL

 768.  श्री  निहार  लास्कर  :

 श्री  तरुण  mare  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि रे

 क्या  भारत  ने  1974  में  वाशिगटन  में  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  बैठक

 में  भाग  लिया  और

 च्  यदि  तो  उसमें  किन  विषधों  पर  चर्चा  की  गई  और  क्या  निर्णय  किये

 गय

 वित्त  मंत्री
 यशवन्तराव  :  वित्त  मंत्री  के

 नेतृत्व में
 एक  भारतीय

 मण्डल  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  प्रणाली  के  सुधार  तथा  सम्बद्ध  मामलों
 के

 विषय
 पर

 राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  गवर्नरों  के  बोर्ड  की  समिति  (20  की  की  बैठक में  भाग
 लिया  जो  12-13  1974  को  में  हुई  थी

 ।

 बैठक  में  लाये  गये  विचारार्थ  विषय  तथा  उनके  बार  में  लिये  गये  बैठक

 के  अन्त  में  जारी  की  गयी  सरकारी  विज्ञप्ति  में  दिये  गये  जिसकी  प्रतिलिपि  संलरन  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  Asal  एल०  टी०  8058/74]

 म॑  आयकर  अधिकारी  द्वारा  छापा  मारा  जाना

 769. श्री  सरजू  पांडे  :  क्या  faa  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  1972  में  अमरावती  के  जिला  आय  कर  अधिकारी  ने
 ~

 हौजरीਂ  संत  कुंवारम  से  कई  दस्तावेज  पकडे
 ae

 यदि  तो  पकड़े  गय  दस्तावेजों  का  और  इस  मामले  में अब  तक  की  गई  जांच
 का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  मामले  at  जांच  दौरान  इस  मामले  की  छानबीन  करने  के  लिये
 भिन्न  भिन्न  अधिकारियों  को  नियुक्त  किया  गया  और

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  है  और  दोषी  व्यक्तियों  को  दंड  देने  के  लिये  इस

 मामले  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त
 मंत्रालय

 म  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से  सूचना  wafer
 की  जा  रही  है  और  यथासंभव  शीघ्र  सदन  पटल  पर  रखी  जायगी

 आवश्यक  वस्तुओं  क  मूल्यों  में  वृद्धि

 770.  थी  सरजू  ais

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :

 क्या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत
 6

 महीनों  के  दौरान  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कई  गुना  वृद्धि
 हु  t

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  इस  समथ  मूल्यों  की  स्थिति  क्या

 (7)  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 Written  Answers  July  26,  1974

 अन

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :
 और  पिछले  छः  महीनों  में  अलग

 अलग  वस्तुओं  के  थोक  मूल्यों  में  अलग  अलग  प्रकार  से  अलग  अलग
 वद्धि  हुई  मूल्यों के

 सूचक  अंकों  के  तुलनात्मक  आंकडों  का  एक  विवरण  संलरन  [wate  में  रखा  गया  ।
 |

 देखिए

 संख्या  एल०  टी०  8059/74]

 इस  बात  की  रोकथाम  के  लिये  कि  मूल्यों  में  अनुचित  वृद्धि  न  हो  और  मृत्य

 कारी  दबाव  उत्पन्न न  सरकार ने  समय  qa  पर  कई  मुद्दा  राजस्व
 संबंधी

 और  अन्य  उपाय  किये
 है

 और  मूल्य  वृद्धि  कीं  रोकथाम  के  लिए  चलाये  गये  अपने  अभियान

 के  रूप  में  तीन  अध्यादेश  जारी  किये  जिनमे
 लाभांशों  पर  प्रतिबन्ध  अतिरिक्त

 आय
 और

 50
 प्रतिशत  महंगाई  भत्ते  की  अनिवाय  रूप  से  जमा  कराने  और  faa  आय  at

 में  आने
 बाले  स्वनियोजित

 :

 व्यक्तियों
 द्वारा  भी  अनिवायं  जमा  किये  जाने  व्यवस्था  है  ।  जून

 1974  में  एक  दूसरा  अध्यादेश  भो  जारीਂ  किया
 गया

 |  ताकि  आवश्यक
 वस्तु  अधिनियम  के

 उपबन्धों  को  प्रभावकारी  ढंग  से  लगू  किया  जा  सके  आम  जनता  के  उपयोग  की  कुछ
 में  मनाफाखोरी  और  जमाखोरी  को  रोका  जा  सके  ।

 आधिक  उपायों  को  gaze  बनाना

 771.  श्री  awa  पांड  कया  fad  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि

 क्या  निरन्तर  afer i स्थिति  और  मुद्रास्फिति  को  देखते  हुए  आर्थिक  उपायों  को

 और  सुदृढ  बनाने  के
 लिये

 हाल
 ही

 में  कोई  उपाय  किये  गये

 तत्संबंधी  बातें  क्या  और

 ह
 ्

 प्रत्यक  मत्रालय  स  अत्र  तक आधिक  उपायों  .  पहली  बार  लोग  किय  जोने

 बचत  की  गयी है  ?

 दत्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्र ०
 अर०  से  सरकार  ने  देश

 में  मुद्रा
 स्फीतिकारी  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  पिछले  qe  में  कई  उपाय  किये  ।

 2.  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था
 को  सिमित  करने  के  उद्देश्य  सरकार

 ते

 जना
 भिन्न  व्यय  में  किफायत  करने  के  लिए  1973-74  में  निम्नलिखित  कड़े  उपाय  किये

 q  eed

 खर्चों  और  lAaT  wal  में  किफायत  कार्य  संबंधी  इमा  ay
 से

 भिन्न  एसी

 ial

 के  निर्माण  wa  को  रोका  जाना  निर्माण  fora  लेवल  से  ऊपर

 रीं  हुआ  कुछ
 विशेष

 महत्व
 वाली  को  छोड  कर

 शेष  इमारतों  की
 नहीं ह वार्षिक  मरम्मत  तथा  रखरखाव  के  कार्यों  को  रोक  दिया

 ta  नये
 पदों  के

 निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  जो
 महीनें

 से  अधिक  समय  तक  खाली  पडे  हए  @
 सरकार  की

 विभिन्न
 शाखाओं  में  अधिकारियों

 क
 बारी  बारीਂ  तबादले  आस्थगन

 ताकि
 तबादले

 के  भत्तों  की  बचत  की  जा  eat  की  गाडियों  की  पैट्रोल  की

 खपत  में  तथा  टेलीफोन  कालों  में  कमी ;  मनोरंजन  और
 विदेश  थात्रा  पर  व्यय

 में
 गोष्ठियों

 तथा  बैठकों  आयोजन  में
 होने

 qq  मे

 अन्तर्राष्ट्रीय  बैठकों
 के  के

 लिए  कम
 से  लोगों  को

 निमन्त्रण
 सरकारी  aa  के  उपक्रमों  को  निर्देश  देना  कि  वे

 दक्षतापूर्वक
 काय

 करके  अधिक  आन्तरिक  साधन  कर  अपनी  नकद  हानि  को  कम  करें  इसके
 अलावा  यह  भी  आवश्यक  समझा  गया  कि  आयोजना  व्यय  में  किफायत  की  जाय
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 ४  1896  लिखित  उत्तर

 यह  किफायत  इस  प्रकार  की  गयी  कि  मुख्य  परियोजनाओं  और  कार्यक्रमों  पर  जो

 कि  ay  व्यवस्था  के  लिए  महत्वपूर्ण  और  होने  वाले  इसका

 प्रभाव  और  ऐसी  परियोजनाओं  ate  योजनाओं  को  जो  इतनी  aft

 ad  नहीं  है  और  जिनके  पूरा  होने  में  अधिक  समय  उन्हें  धीमा  कर  दिया

 जाय  ॥

 3.  आशा  थी  कि  इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  a  मिलाकर  400  करोड  रुपये

 की  बचत हो
 जायगी

 ।  किफायत  के  इन  उपायों  को  मोटे  तौर  पर  विभिन्न  मंत्रालयों
 > द्वारा  लाग  कर  feat  गया  |  विभिन्न

 मंत्रालथों/विभागों द्वारा
 1973-74  में  की  जाने

 वाली  बचत  के  अनुमान  इस  विवरण  के  अनुबन्ध  में  दिये  गये

 4.  सरकार के  आयोजना-भिन्न  प्रशासनिक  खर्च  में  किफायत  करने  के  लिए  किये  गये
 कई  उपाय  1974-75 में  भी  बराबर  जारी है  ।  कार्य  सम्बन्धी  इमारतों  से  भिन्न  इमारतों  के

 सरकारी  इमारतों  की  वार्षिक  मरम्मत  और  रख-रखाव  के  काम  को  स्थगित

 नये  पदों  को  बनाने  तथा  ७५५ एस  पदों  को  भरने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  जो  छः  महीनों  से  अधिक

 समय  से  खाली  रहे  हों  तथा  कागज  की  खपत  और  विभागीय  मोटर  गाड़ियों  की  पेट्रोल  की

 खपत
 में  तथा  टेलीफोन  कालों  परे  होने  वाले  में  बचत  करने  के  सम्बन्ध  में  किये  जाने

 वाले  कदमों  पर  सख्ती  से  अमल  करने  की  हिदायतें  दी  गयी  हैं  ।  अस्थायी  नक्शों  आदि  पर

 अमल  करके  और  जहां  सम्भव  हो  वहां  पलिथ  एरिया  कम  कर  के  तथा  बाहरी  और  भीतरी

 सजावट  न  कर  के  इमारतों  के  निर्माण  पर  होने  वाले  खर्चे  में  किफायत  करने  के  लिए  आदश

 जारी  किय  गये  हैं  हाल  ही  दिल्ली  और  राज्यों  की  राजधानियां में  स्थित
 प्रत्येक

 विभाग  के  आधीन  टलीफोनों  की  संख्या  में  कठौती  करने  के  आदेश  जारी  किये  गये

 5.  इसके  आयोजनागत  और  आयोजना-भिन्न  aael  की  समीक्षा  की  गयी  है
 ताकि  इस  बात  का  पता  लगाया  जा  सके  कि  किन-किन

 मदों
 के  खर्च  में  और  किफायत

 की  जा  सकती  है  ।

 अनुबन्ध

 रुपयों  में

 मंत्रालय/विभाग
 संख्या

 सूचित
 की

 गयी  कुल  बचत

 13  84

 खाद्य  47

 fe;
 सामुदायिक  40

 सहकारिता  10  13

 87

 वाणिज्य  ry  34

 संचार  एवं  समुद्रपारीय  संचार  व्यवस्था  02

 डाक  एवं  तार  29

 शिक्षा  11  76

 10  समाज  कल्याण  2.48
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 रुपयों  में  )

 क्रम  सूचित  की  गई  कल  बचत
 मंत्रालय/विभाग

 सख्या

 11.  आधिक  कार्य  विभाग  93

 12.  बैकिंग  50

 13  158  451

 13 14  राजस्व  और  बीमा

 15  स्वास्थ्यਂ  60

 16  परिवार  नियोजन  25

 17.  भारी  उद्योग  54

 18  गह  विभाग  40

 76 19  औद्योगिक  विकास

 20  68 सूचना  एव  प्रसारण

 21  सिंचाई  एवं  बिजली  23  98

 22  श्रम  और  रोजगार  3.2

 पुनर्वास
 52

 15 24  पेट्रोलियम  और  62

 25  24  41 नौवहन  और  परिवहन

 26  इस्पात  31  72

 27.0  खनन  71

 और  सिविल  विमानन  69

 30 29  निर्माण और  आवास

 30  विज्ञान  टेकनोलाजीਂ  25

 31  प्रधान  मन्त्री  का  सचिवालय  02

 32  का  सचिवालय  02

 33  उच्चतम  न्यायालय  0  01

 34.  योजना  आयोग  0  06

 जोड़  381  47

 rr

 बम्बई  प्त्तच  से  अखबारी  कागज  की  खेप  को  a  उठान  क  कारण  विलम्ब  शल्क च्ध्क

 77.0 2.0  श्री  सुखदेव  sate  वर्मा :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  बम्बई  पत्तन  से  अखबारी  कागज  की
 बप

 समय  पर
 न

 उठाने
 के

 कारण
 सरकार  को  हाल  में  विलम्ब  शुल्क  देना  और

 q
 ७५,

 वारना
 यदि  तो  माल  उठाने  विलम्ब  किय  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 ?

 केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में  93.98  करोड  रुपयों  की

 बचत  रोजगार  योजनाओं  में  34  करोड़  रुपयों  की  बचत  और  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की

 अग्रिम  कार्रवाई  में  30  करोड़  रुपयों  की  बचत  शामिल  है
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 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  go  सी ०  :
 व्यापार  निगम  को

 शुल्क  के  रूप  में  27,392.78  रु०  देने

 खेप  उठाने  में  कोई  ऐसी  देरी  नहीं  हुई  जिसे  कि  टाला  जा  सकता  था
 ।

 इस
 अवधि  के  दौरान  और  जलयान  भी  थे  जिनमें  अखबारी  कागज  था  जिसे  उठाया  जा  रहा  था

 और  बम्बई  पत्तन  पर  काफी  घिचपिच  भी  थी

 अतिरिकत  उपलब्धि  अध्यादेश  का  सरकारी  कमंचारियों  पर  प्रभाव

 113.  श्री  awe  जाज  :  क्या  fa  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अतिरिकत  उफ्लब्धि  अध्यादेश  जारी  करने  से  सरकारी  कर्मचारियों

 को  होने  वाली और  अधिक  कठिनाइयों  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  और

 सरकार  का  सरकारो  कमं  चारियों  जो  अत्यधिक  बढ़ती  हुई  कोमतों  से  बुरी  तरह
 वित  स्थिति  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  संत्री  यदावन्तराव  :  और  मृत्यों  में  निरन्तर  वृद्धि  से
 सरकारी

 that  द्वारा  जिन  कठिनाइयों  का  सामन  किया  जा  रहा  उनके  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  है  ।  वेतन

 तथा  महँगाई  भत्तों  में  समय-समय  ५र  किये  गये  समायोजन  से  अतोत  में  केवल  मुद्रास्किति  प्रक्रिया  को  बढ़ावा

 मिला है  ।  अतिरिकत  बतन  तथा  महँगाई  भक्त  को  50  प्रतिशत  राशि  अवरुद्ध  करने  निणंय  मुद्रा

 सप्लाई  कम  करने  त्या  इस  प्र  कार  मूल्य  वुद्धि  र। कने  संबंधो  काय  क्रम
 का  अंग  है

 उपायों  के  अस्तर्गत  नित्पंदेद  समाज  के  विभिन्‍न  वर्म  को  अस्थायी  अवधि  के  कुछ  त्याग

 करना  होगा  ।  तथापि  सरकार  को  यड़  आशा  है  कि  इन  उपायों  से  ay  व्यवस्था  को  स्थायित्व  मिलेगा  और

 समाज  के  सभो  वर्गों  को  दुरगामी  लाभ  प्राप्त  होंगे  ।

 garg  अड्ड  से  होकर  जाने  वाली  दिल्‍ली  और  कलकत्ता  क  बीच  विमान  सेवाएं

 * o 774.  श्री  ची०  आर ०  शुक्ल  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  व्मिनन  मंत्री  यह  बताने  को  कग  करेंगे  कि

 क्या  दिल्लो  और  कलकत्ता  के  बोच  लखनउ  हवाई  अड्डे  से  होकर  कोई  भी  विमान  सेवा  नहीं

 (@)  क्या  इस  प्रकार  को  विमान  सेवा  बन्द  कर  देनें  से  जनता  को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़  रहा है  ;  और

 उस  को  वन्दे  करने  के  कारण  क्या  है  ?

 aq2A  और  नागर  विमानन  ant  से  वर्त मान  समयसारणों  के

 सार  दिल्लो  और  कलकत्ता  के  बोच  लखनऊ  से  होकर  कोई  विमान  नहीं  है  ।  1974-75  की

 कालोनਂ  समयपारणो  में  बोइंग  विमान  सेवा  श/सिल  करने  पर  विचार

 किया  जा  है  ।

 भारतीय  हवाई  अड्डों  पर  तौलियों  और  साबुनों  का  उपलब्ध  न  होना

 75:  श्री  बी०  आर०७  क्या  पर्थटन  और
 नागर  विमानन

 मंत्रो  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  किः

 ei  विभिन्न  भारतीय  अड्डों  के  शौचालयों  में  अब  तौलियों  और  साबन  की  व्यवस्था  नहीं
 और

 इसके  क्या  ? यदि  तो  an  नचा  नहस
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 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  :  और  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  faatt

 पत्तन  प्राधिकरण  द्वा रा  संघा  रित  मद्रास  एवं  ae  विमानक्षेत्रों  तथा
 नागर  विमाजन

 विभाग  द्वारा  संघ।रित  सभी  अन्तदेशीयਂ  जिमानक्षेत्रो  पर  साबुन  और  तौलिये  उपलब्ध  dt  किन्तु  हाल  में

 वाराणसी  faataata  पर  दो  सप्ताह  &  लिये  साबुन  उपलब्ध  नहीं  रहा  क्योंकि  बाजार  में  साबुन  उचित

 मूल्य  १र  नहीं  मिल  रहा  अब  यह  उपलब्ध  कर  दिया  गया  है  ।

 किस्म के के  कपड़े  की  fast

 776.  श्री  बी०  आर०  शुक्ल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  विभिन्न
 आय  समूह

 के  व्यक्तियों  को  मोटी  किस्म के  कपड़े  को  बिक्री  के  सम्बन्ध
 में  कोई  नियम  अथवा  विनियम  बनाये  है ं;

 यदि  di  उस  कपड़े  की  उच्चित  बिंक्रो  किस  प्रकार  से  सुनिश्चित  की  जाती  है  ;  और

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  निर्धन  र्ध्गो  के  लोगों  को  इस  लाभ  से  अधिकतर  वंचित  रखा  जाता  है  ?

 वाणिज्य
 मंत्रालय  मं  उपमंत्री  Qo  सी०

 €  इस  बारे  में  कोई  काननी  नियम  नहीं

 बनाये  गय
 हूँ

 परन्तु  र।ज्य  रों  को  दर्शी  सिद्धान्त  सुझाये  गय

 तथा  खुदरास्तरपर  नियंत्रित  कपड़े  का  वितरण
 करना

 राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व

 ड

 इस  कपड़  के  वितरण  के  लिए  स्थानीय
 परिस्थितियों

 कें  मुताबिक  प्रत्येक  सरकार  के  अपने-अपने  मानक

 ।  किन्तु  ,  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  उनको  राशन  /  घरेल  कार्डों  आंदि  के
 आधार

 पर

 कपड़  की  बिक्री  के  लिए  एक  पद्धति
 बनानी  चाहिए

 तथा  आवधिक  रूप  से
 प्रति

 परिवार  बेची
 जानें

 वालो  कपड़  की  अधिकतम  मात्रा  भी  तय  की  जाये  ।  यहे  सला६  दी  गई  है  किवे  उनकी  नियंत्रित  कपड़े

 को  बिक्रो  को  एक  निर्दिष्ट  आय  स्तर  तक  के  व्यक्तियों  तक  हो  सोमित  रख  |

 राष्ट्रीयकृत  बें  कों  में  feat  रियों  के  वेतनमानों  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिये  नियुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना

 777.  श्री  जगनाथ  मिश्र  :  कया  वित्त  मंत्री  य६  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 राष्ट्रीयकृत

 बे  में  अधिकारियों  के  वेतनमानों  को
 areaaT

 बनाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  क्या  है

 यदि  ai,  तो  उसकी  सिफारिशों  को  मुख्य  बाते  क्या  हूँ  ;  और

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  निणंय  किया  है  ?

 faa  मंत्री  AMA ATs  से  afafa  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को

 30  1974  को

 इस  समिति  ने  उन  सिद्धान्तों
 जाँच

 को
 जो  राष्ट्रयक्ृत  बको  के

 अफसरों
 के  वेतन  मानों  पर

 लागू
 होने  चाहिए  और  इस  बारे  में  एक  eSBs  वेतन-ढांच  की  सिफारिश  को  है  जो

 मोटे ठे  तौर  पर  अफसरों  के  कंडर

 में  जिम्मेवारियों  के  समान  स्तर  के  आधार  पर  बनाया  गया  है  ।  इस  समिति  ने  बैक  में  अफसरों  की

 वारियों  और  उनके
 क्तेव्यों  के

 आघार  पर  उनको  विभिन्न
 श्रेणियों

 को  आंकने  व  उनको  प्रस्तावित  ग्रेडों

 में  से  किसी  भी  एक  ग्रेड  में  रखने  के  लिए  कुछ  निर्देश  भी  सुझाये  है  इसने  महंगाई  भत्ते  और  दूसरे  भत्तों
 ज

 से
 यात्रा  मकान  किराया

 नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  आदि  और  अन्य  सूख  सुविधाओं
 को  जो  बेक

 के  अफसरों  को  मिलती  geese  करने  का  सुझाव  भी  दिया  है  ।  जहां  तक  अफसरों  का  एक  बैंक  से  gat
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 =
 बैंक  में  त्र  sar  करने  का  सवाल  समिति  ने  इस  बारे  में  अपनाये  जाने  वाले  क्‌्छ च्झ  सिद्धान्त  निर्धारित  करते
 के  ब।द  as  राय  whee  की  है  कि  प्रबन्घकोय  ऊंचे  ऊंचे  पदों  पर  काम  करने  वाले  ञ  फसरों  का  एक  बेंक  से

 दूसरे  बेक  में  तबादला  करना  वॉछनीय  ।

 समिति  को  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  व्चिार  किया  जा  रहा  है  ।

 लार इवा  ्
 बिहार  राज्य  को  दिकास  कार्यों  क  लिए  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  जग  दया  जाना

 778.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  faa  मंत्रो  ae  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972  और  1973  में  अन्य  राज्यों  को  तुलना  में  बिह्वार  राज्य  को  विकास  कार्यों  के  लिय

 जोवन  बोमा  निगम  द्वारा  कितना  ऋण  दिया  गया  ;

 (a)  कयाबिहार  राज्य  सरकार  ने
 वर्त

 मान  अधिक  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  के  लिये  जोवन  बोमा

 निंगम  से  अतिरिक्त  ऋण  देते  का  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  ai,  तो  कितने  ऋण  की  मांग  को  गई  है  ;  और

 इस  बारे  में:जोवन  बोमा  निगम
 को

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मं  उप-मंत्री  (aiterat  सूशीला  रोहतगी ):  f om (t  वित्तोय  वर्ष  197  2-7  3  तथा  1973-

 74  के  दौरान  बिहार  राज्य  में  200.  00  लाख  रुपये  तथा  570.  00  लाख  रुपय  के  (matron )  ऋणों

 वितरण  किया  Tar  ।  परन्तु  इन  रकमों  arama  तथा  वाणिज्यिक  मकानों  के  लिये  अलग-अलग

 तथा  निगमित  निकायों  को  ard  किये  गये  बन्बक  ऋण  शामिल  नहीं  हैं  ।  वित्तीय  क्षे  1972-73  तथा

 1973-74  के  दौरान  जोवन  बोमा  निगम  ढारा  वितरित  राज्य-बार  ऋणों  के  संबंध  में  दो  विवरण-पत्र

 संलग्न  [waratg  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल ०  eto  8060/74]

 नहीं  ।

 तथा  ये  नहीं  उठते  |

 कर्ट्रीय  सरकार  क  क्मंचारियों  को  देय  मकान  किराये  aa  और  नगर  sifagta  भत्ते  की  दरों

 में  पुनरीक्षण

 779.  श्री  भोला  मांझी  :  क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकार  के  को  देय  मकान  किराये  भत्ते  और  नगर

 पूर्ति  भत्ते  को  दरों में  1  1973  से  पुनरोक्षण  किया है  ;

 कया  उन  areat  को  एक  प्रति  सभा-पटल  oz  रखी  जायेगो  ;

 क्या  जेन्दोपਂ  सरकार के  कमंचारयिं  को  युनियन  के  नेताओं  ने  अपील  की
 है

 कि  उन  भत्तों
 को

 तोसरे  वेतन  आयोग  को  सिफारिश  के  अनुसार  1  1973  से  दियां  जाये  ;  और

 यर्दि  तो  इस  बारे  में  सर  कार  को
 क्या

 प्रतिक्रिया  है  |

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ह् ०  आर०  :

 arte  कार्यालय  ज्ञापन  के  ws  में  हैं  ।  इस  प्रकार  के  कार्यालय-ज्ञापनों  को

 पटल  पर
 रखने

 को  परम्परा  नहीं  है  |
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 तीसर ेवेतन  अयोग  ने  नगर  प्रतिपूति  तथा  मकान  किराया  भत्तों  के  संबंध  में  संशोधित  आदेशों

 1
 1973  से  प्रभावी  बनाने  की  सिफारिश  नहों  को  है  ।  किन्तु  कमंचारी  पक्ष  की  ओर  से

 >
 उसी  तारीख  से  प्रभावों  बनाया  जाय  | वेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  उन्हें

 सरकार ने  यह  संभव  नहीं  पाया  है  कि  वह  इस  मांग  से  सहमत  हो  सके  |

 सिक्योरिटी  कागज  का  उत्पादन

 780.  श्री  भोला  मांझी :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  करंसी  नोट  छापने  के  लिये  कागज  की  मांगਂ  को  पुरा  करने  के  लिये  सिक्योरिटी  कागज

 का  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  होता

 यदि  at,  तो  वर्ष  1973-74  में  सिक्योरिटी  कागज  के  आयात  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 गई ;  और

 (7)  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिय  क्या  कायवाही  की  जा  रही  है
 ?

 faa  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  क्‌०  आर०  :  )  at

 1973-74 में  1  2  रुपय  और  10
 रुपये  के  नोटों  के  लिये

 लग'सगਂ  240  are
 रुपय

 की  कूल  लागत  के  करसी  नोट  पेपर  के  आयात  के  लिए  आडर  दिये  गए  जिसमें  154  लाख  रुपये  की

 faze  मुद्रा  शामिल  थी  |

 हाल  में  ही  सिक्योरिटी  पेपर  मिल  होशंगाबाद  में  श्रमिक  असन्तोष  में  सुधार  हुआ
 और

 जिससे  1974-75  में
 उत्पादन

 का
 लक्ष्य

 प्राप्त  करना  सम्भव  हो  जाएगा  ।  इण्डिया  सिक्योरिटी  नासिक

 रोड  और
 देवास

 में  बने  नए  बैंक  नोट  प्र  स  की  छपाई  सम्बन्धी  सभी  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार

 ने  करेंसी  और  बैंक  नोट  पेपर  के  उत्पादन  के  लिये  एक  नंयी  सिक्योरिटी  पेपर  मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 रखा  है  इस  परियोजना  की  रिपोर्ट  अभी तयार  की  जा  रही  हैं  ।

 बंकों  a  aaaratz  aq  का  भगतान

 781.  श्री  भोला  मांझी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  बैंकों  में  समयोपरि  भत्त  के  रूप  में  काफी  बड़ी  रकम  का  भुगतान  कर  रही उग «् ध प

 क्या  सरकार  का  विचार  समयोपरि  भत्ते  का  भुगतान  बंद  कर  देने  का  है  ताकि  बेरोजगार  शिक्षित

 युवकों  ata  al  में  रोजगार  मिल  सके  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  द  विचार  है
 ?

 faa  मंत्री  यशवन्तराव  )  से  (7)  के  कमंचारियों
 को  काम  के  सामन्य

 घण्टों  के  बाद  किय  जाने  वाले  काम  के  लिए  दिये  जाने  वाले  समयोपरि  भत्ते  की  अदायगी क  विनियमन

 बैकों  के  प्रबन्धकों  और
 कमें

 चारी  संगठनों  के  बीच  हुए  आपसी  समझौतों  द्वारा  किया  जाता
 हूँ

 और  य

 झौते
 विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  दुकान  और  काणिज्यिक  प्रतिष्ठान  अधिनियमों

 के  अधीन  होते  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैकों  द्वारा  1972  और  1973  में  किय  गय  समयोपरि  भत्ते  की  ज़िसकी  जानकारी

 बैकों  द्वारा  दी  गयी  अनुबन्ध  में  दी  गयी  है  ।

 बैकों
 ने  यहं  सुचित

 किया  है  कि  यद्यपि  कर्मचारियों  को  समयोपरि  भत्ता  देना  बिल्कुल  बन्द

 करना  तो  सम्भव  नहीं  फ्रि
 भी  वे  विभिन्‍न  उपाय  करके  समयोप  कम  करने  के  लिए

 कोशिश  कर  रहेहे  जसे  पयंवेक्षण  में  कड़ाई  प्रति  कार्यालय  और  प्रति  कमेंचारी  समयोपरि
 भत्ते  की

 उच्चतम  सीमा  निर्धारित  जन-शक्ति  का  अधिक  कारगर  ढंगे  से  उपयोग  करना  और  कर्मचारी  संघों

 के  नेताओं  से  बातचीत  आदि  ।
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 विवरण

 रुपयों

 क्रम  बेक  का  नाम  1972  1973

 सं०  )

 1  सेन्ट्ल  बैक  आफ  इण्डिया  94  50  108  00

 2  बक  आफ  इण्डिया  83  82  104  62

 पंजाब  नैशनल  बैक  103  66  127  31

 4
 ब्रेक  आफ  बड़ौदा  88  69  104  16

 5  यूनाइटेड  कमशंल  बैक  63  05  77  28

 6  कनारा  बैक  36  98  47  83 e

 7  यूनाइट ड  बेक  आफ  इण्डिया  48  88  46  69

 8  देना  बेक  35  99  45  00

 9  fargthe  बेक  12  40  16  79

 10  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  40  99  46  57

 40  00 11  इलाहाबाद  बैंक  35  90

 12  इण्डियन  बैक  22  73  25  30

 13  बक  आफ  महाराष्ट्र  19  08  24  85

 14  इण्डियन  ओवरसीज  बैक  24  69  31  09

 15  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  410  63  450  35

 38  81 16  स्टेट  बैंक  आ  फ  एण्ड  जयपुर  32  70

 17.0  tra  बक  आफ  हैदराबाद  36  90  55  71

 18  स्टेट  बैक  आफ  इन्दोर  13  20  16  00

 19  स्टेट  बैंक  आफ  मंसुर  11  63  16  09

 20  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  14  48  19  08

 21  स्टेट  बक  आफ  सौराष्ट्र  16  21  20  66

 22  स्टेट  बैक  आफ  त्लावनकोर  11  02  13  85

 wa  14  महीनों  में  केन्द्रीय  सरकार  हारा  अपन  बारियों  के  लिये  मंजूर  किया  गया  महंगाई

 भत्तों

 782.  श्री  एस०  एन०  fax  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि  :

 14  महीनों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  महंगाई  भत्ते  की  कितनी  किश्तें

 मंजूर  की  गई  ह  ;  और

 उस  पर  कितना  afafera  aq  होगा  ?
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 faa  a  राज्य  मंत्री  Fo  आरं०  mia)  :  तथा  अभी  तक  महंगाई  भत्ते  की

 पांच
 किस्तें  मंजूर  की  गई  हूँ  ।  ये  पहली  197 3,  पहली  1973,  पहली  1973,  पहली

 1974  और  पहली  1974  से  प्रभावी  हुई  ।  सरकार  द्वारा  पुरे  वर्ष  में  प्रत्येक  किश्त  के

 लिए  50  करोड़  रु०  के  लगभग  अतिरिकत  राशि  व्यय  किये  जाने  का  अनुमान  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  से  राष्ट्रीयकृत  sat  की  शाखायें  खोलना

 783.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  faa  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिम्गचल  प्रदेश  में  वष॑  1974-75  में  राष्ट्रीयकृत  बैकों  की  कितनी  शाखायें  खोले
 जाने  की

 मंजूरी  दी  गई  और

 ये  शाखायें  किन-किन  स्थानों  पर  खोली  जायेगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  ga-aat  शीला  रोहतगी )
 तथा

 (@)  हिमाचल  प्रदेश  के

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  30  1974  तक  25  न
 शाखाएं  खोलने

 के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  के

 पास
 लाइसेंस  थे  —

 जिले  कं  नाम  स्थान

 चम्बा  पांगी  )

 उदेपुर

 कांगड़ा  सेलोदगंज

 बरसर

 रानीताल

 qqTavsy

 नगरोट  सुरियां

 oh  ee  नग्गर

 जरी

 चौवाई

 कल्ल

 कटरियों

 मनाली

 मण्डी  पहाड़ी

 आत

 घरमपुर

 मण्डी  (2  शाखाएं

 सोलन

 नालागढ़

 लाहौल  और  स्फिति  कज़ा

 सिरमौर  e  राजबन

 शिमला  शिमला  (qa)

 ऊना  क  ऊना
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 भारतीय  र  aq  शकित

 Tey  ;  a 784.  श्री  नारायण  चन्द  TAT
 :

 क्या  वित्त  च्यना।ा  यह  बतान  का  क  पा  करेंगे  दिए  :

 क्या  भारतीय  रुपये  की  क्रय  शक्ति
 at  1959 से  ही

 कम  होती जा  रहो  और

 यदि  तो  वर्ष  1959  के  आधार  ae  मानकर  इस  समय  प्सों  के  रूप
 में  रुपये  का

 कितना  है  ?

 वित्त  संत्री  यशवन्तराव  :  और  मूल्य  वृद्धि को
 अवधि

 में  मुद्रा  की

 रिक  क्रय  क्ति  अवश्य  हीं  घटती  रहती  है  और  भारतीय  मुद्रा  इस  नियम  का  अपवाद  नहीं  है  ।  इस  प्रकार

 अखिल  औद्योगिक  श्रमिक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक  अंक  (areaTz  1949-100)  के  हिसाब
 से  रुपये

 की
 क्रय  शक्ति 1959  से  घटती  किन्तु  केवल  1969 में  पहले  वर्ष  के  मुकाबले  रुपये  का

 मृत्य  कुछ  बढ़ा  था  ।  1959  को  आधार  मानकर  रुपए  का  मुत्य  मई  1974  में
 33.9  Ta  बठता  है  1:

 बीमा  नियंत्रक  कार्यालय  को  शिमला  से  दिल्‍ली  में  लाना

 785.  श्री  नारायण  चन्द  परादार  :  क्या  faa  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बीमा  लियंत्रक  कार्यालय  के  शिमला  से  दिल्‍ली  में  लाने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  किन  कारणो ंसे  लाना  पड़ा  ;

 क्या  बोमा  नियंत्रक  कार्यालय  के  कमंचा  रियों  से  कोई  अभ्याव  दन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  हां,तो  इस  अभ्यावेदन  पर  सरकार  द्वारा  क्यां  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  :  तथा  जीवन  तथा  दोनों

 प्रकार  सभी  बीमा  कारोबार  का  राष्ट्रीयकरण  होने  से  नियंत्रक  के  व्यवस्थापकीय  कार्य  काफी  हद  तक

 कम  हो  गये  हूं  ।  इंस  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  सरकार की  farrare  बढ़  गई  क्यों कि  राष्ट्रीयकृत  बीमा

 निगमों  पर  उचित  निदेशात्मक  नियंत्रक  के  रूप  में  उसको  अपने  faz arta  अधिकारों  के  पुर्ण  प्रयोग  की

 ragga  पड़ती  हैं  इस  पृष्ठभूमि  के  आध।र  पर  निणंय  किया  गया  है  कि  बी  मा  नियंत्रक  के  का्यालिय  को

 धीरे  धीरे  बन्द  किया  जाय  और  सरकार  के  इन  तिदेशत्मक  कार्यों  का  उचित  निष्पादन  करने  के  लिए  बीमा
 पक्ष  में  तकनी की  अधिकारियों  को  लेकर  राजस्वਂ  तथा  बीमा  विभाग  में  वृद्धि  की  जाय  ।  यह  विभाग

 सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  को  बीमांकीय  सलाह  देने  के  कार्यों  को  भी  करेगा  तथा  उन  असय  कार्यों  को  भी

 करेगा  जो  पहले  बीमा  नियंत्रक  करता  रहा  है  |

 हाँ  ।

 यहं  सुनिचित  करने  के  लिए  सभो  उपाय  किये  जा  रहे  ह  कि  कमंचारियों  को  कम  से  कम

 इघर  उधर  करना  पड़ और  इन  में  से  जो  कमं चा  री  दिल्‍ली  आना  नहीं  चाहते  उन  को  जहां  तक  सम्भव  हो

 az  दिमला तथा  शिमला  के  आसपास  के  अन्य  कार्यालयों  में  खपा  लिया  जाय  |

 q  संविसमेन  एयर-लिक  ट्रांसपोर्ट  प्राइवेट  लिमिटेड  के  हिस्सेदार

 786.  श्रीमती  रोजा  विद्याघर  देशपांडे  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 एक्स  सविसमन  Taras  ट्रांसपोट॑  सर्विसेस  प्राइवेट  लिमिटेड
 के  हिस्सेदार  कौन-कौन
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 oravan  a  4,  1896  (Saka) Written
 शमक

 (a)  क्या  fact  में  इस  प्रकार  के ठेके  के  लिये  समाचारपत्रों  में  कोई  विज्ञापन  दिया  गया

 आर

 बम्बई  में  की  मासिक  आय  क्या  है
 ?

 पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  :  इस  समय  समस्त  इक्विटी  दाय र

 पुन  स  निकों  तथा  उनके  आश्रितों  के  पास  हँ  ।

 Wiwaig  अंतर्राष्ट्रोय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  यह  ठेका  बिना  टेंडर  मंगाए  मसस  एवस

 सर्विसमन  एयर-लिक  ट्रांसपोट  सर्विसेज़  (sto)  लिमिटेड  को  fear  था  क्योंकि  उनके  आवदन  का

 समथन  रक्षा  मंत्रालय  में  पुनर्वास  के  महानिदेशक  द्वारा  भूतपूव॑  सनिकों  को  रोजगार  प्रदान  करने
 के

 एकमात्र

 प्रयोजन  के  लिए  किया
 गया  था  ।  ऑफर  भेजने  वालों  दो  अन्य  पार्थियां  भी  थीं  परन्त ुउपयुक्त  फर्म  द्वारा

 प्रस्तुत  की  दातें  सबसे  अधिक  अनुकल  थीं  ।

 भारतोय  अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  पास  म॑  ससे  कम्बाटा  को  बम्बई  में  पोर्ट
 रेज

 सेवाओं  से  हुई  आय  के  आकड़  उपलब्ध  नहों  हैँ  ।

 आम  का  निर्यात

 787.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  atforsa  मंत्री  यह
 aar नता  ने  को  कपा  करग  कि

 उन  देशों  के  नम  क्या  है  जो  आम  का  आयात  कर  रहे  हैँ

 क्या  भारतोय  आम  की  मांग  बढ़ती  जा  र

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  अजित  की  गई  विदेशी  मृ  राशि  कया

 और

 (4)  देश  में  अधिक  आम  उत्पादन  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कौन  कौन  से  प्र
 स

 दिये  गये  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (att  go  सी०  ज जाज  :  बहरी  न
 , 34s,  मलये

 जमनवंधीय  सऊदी  अरब  तथा

 अन्य

 जी  at,  ॥

 एफ  ०

 बी  ०  मलय

 ay  रु० )

 1971-72  26..  08

 1972-73  50.01

 1973-74  (saat  74.0  +  51.25

 येाजना के  दौरान  आम  के  संबंध  में  प  केजिंग  प्राग्राम  के  लिए  एक  केन्द्र  प्रायोजित  ये  जना

 अनुमोदित  की  गई  है  |  इसमें  bak  ग
 [,

 जर  आंध्र  उत्तर  प्रदेशਂ  तथा  पंर्च्म  बंगालਂ

 में  प्रोग्रामों  के  लिए  लगभग  75  लाख  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था है  ।
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 26  1974  लिखित  उत्तर

 छोट  सिक्कों  की  कमी

 788.  श्री  जी०  azo  :

 att  गजाघर  मांझी  :

 बया  fea  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देशਂ  के  ग्रामिण  क्षेत्रों  में  छोट  सिक्कों  को  अत्यघिक  ह
 3  .

 2

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  अलोपुर  बम्बई  और  हैदराबाद  के  तोनों  कारखानों  द्वारा
 सभी  मूल्यों  के  fare  बनाये  जाने  के  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क  ०  आर ०  Toye):  हाल  के  महोनों  में  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  रोजगारो  को  कमी  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 यह  सवाल  नहीं  होता  |

 वर्ष  1972-73  और  1973-74  में  डालो  गयो  रोजगारों  का  ब्यौरा  नोचे  दिया  गया  है

 संख्या  में

 मूल्यवर्म
 1972-73  1973-74

 50  पैसे  14, 1  6.16  15,33,70

 25  पसे  38,72,82  43,08,88

 10  पैसे  76,  08,  00  8.0,  94,  6  2

 5  पसे  48,22,80  47,44,50

 37a  18,85  cf

 2  पसे  26,12,10  23,26,60

 1  पेसा  क  4,91,40

 रुपए  का  मूल्य

 789.  श्री  सी०  कठ  चन्रप्पत  क्या  facet  मंत्रो  यह  बताने  को  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1960  से  रुपये  का  मूल्य  लगातार  गिरता  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  कारण  कया  हैं  और  1960  से  लेकर  प्रति  वर्ष  के  अन्त  में  रुपये  का  मूल्य  क्या

 और

 1973  और  1974 में  प्रति  मास
 रुपये  का  मूल्य  कितना

 कितना  रहा ?
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 Written  Answers  July  26,  1974

 a

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  अखिल  भारतोय
 औद्योगिक

 श्रमिक  उपभोक्ता  सूचक
 qa  1949=

 100)
 के

 वार्षिक
 औसत  के  हिसाब  से  रुपये  का

 मूल्य
 1960  से  गिरा

 है  कितु

 1969 में  पहले के  वर्ष  के  मुका।वले  थोड़ा  सा  बढ़ा  था

 रुपए
 का  मुह्य  गिरने  का  कारण  उपभोक्ता  मूल्य  सुचक  अंक  बढ़ता  है  ।  अखिल  भारतीय

 औद्योगिक  ee श्रमि मक्त
 उपभोक्ता  मूल्य  सुचक

 अंक  1  he उना GAG
 avs
 00)  के

 3 अनसार  1 ह  9604  प्रत्येक
 >

 अपेक्षित
 aire  दस  पघकार  होः दिसम्बर  के  अंत  तक  ae  च्  ह  ॥  नर ५  bal  3  Ld  att  ज  ्e

 रुपय  का

 वर्ष  मलय

 (19494

 1960  80

 दिसम्बर  196]  78

 दिसम्बर  1962  75

 1963  71 दिसम्बर

 दिसम्बर  1964  61

 दिसम्बर  1965  57

 दिसम्बर  1966  50

 1967  46

 1968  48

 1969  46

 1970  44

 1971  42

 दिसम्बर  1972  39

 दिसम्बर  1973  31
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 4  1896
 )

 लिखित  उत्तर

 प्रतिमास  के  बारे  में  अपेक्षित  आंकड़  इस  प्रकार  है  .:

 रुपए  का

 म्‌ल्य

 (1949 में
 होना

 1973.0  1974

 जनवरों  39  31.2

 फरवर  38  30.8

 ay  38  29.9

 अप्रैल  37  29.1

 36  28.0

 जन  35

 जलाई  |.  33

 33 अगस्त

 सित म्वर  33

 अक्टूबर  32

 नवम्बर  31

 दिसम्बर  31

 aq
 री

 दिक  द ्
 शप  a a  |  एक  gas  अड्डे

 के  निर्माण  संबंधी  निणय

 790.  श्री  सी०  #o  चप्पन  o o

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर

 क्या  waa  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  gar  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  ने  नागर  विमानन  अधिकारियों  द्वारा  स्थल  का  निरीक्षण  करने  पर  दी  गई  रिपोर्ट

 आधार  पर  एल्लपिਂ  तथा  कोंचीन  के  बीच  मयोथूरावेली  में  एक  gars  ass  के  निर्माण  के  बारे  में  कोई
 निणय  कया

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इस  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ;  और

 अधिकारियों  को  रिपोर्ट  को  मुख्य  बातें  क्या हूँ
 ?

 पर्यटन  और  नागर  विसानन  मंत्री  से  (=)  कोचीन  के  fame  एक  सिविल

 हवाई  अड्ड  के  संभावित  निर्माण  के  लिए  विभिन्न  स्थानों  के  बारे  जिन  में  मयीथूरा  वेली  भी  सम्मिलित  है

 सर्वेक्षण  रिपोर्टों  1 sfsaa  एयरलाइंस  के  परामर्थ  से  नागर  विमानन  विभाग  द्वारा  अभी  मूल्यांकन  किया

 जारहा  शीघ्र  ही  किसी  निणंय  पर  पहुंचने  की  आशा  है  ।
 सर्वेक्षण  रिपोर्टों

 का  संबंध  मुख्य  रूप  से  स्थलों

 की  भौतिक  सुविधाओं  की  उपलब्धता  आदि  से  है  ।
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 Written  Answers  Sravana  4,  1896  (Saka)

 राष्ट्रीयकृत  ब
 कों

 और  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  दुवार  बड़े  औद्योगिक  गहों  को  दिया  गया  ऋण

 791.  श्री  ato  कण  चन्द्रप्पन  :  क्या  वित्त  मंत्रो  य  बताने  को  कृपा  करें करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रोयकृत  ब  कों  तथा  अन्य  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  ने  उन  विभिन्न  कम्पनियों  तथा

 संगठनों  को  ऋण  दिया  है  जो  बड़  औद्योगिक  ग  हों  के  स्वामित्व  में  है  तथा  उन्ही  द्वारा  नियंत्रि

 { {<Q  )  यदि  तो  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  इन  संस्थाओं  तथा  बैंकों  ने  प्रत्य क  कम्पनी  या  फर्म  को  वषवार

 कितन  cfs  दी  और

 वष॑  1973  और  1974 में  इन  कम्पनियों में  से  प्रत्येक  के  जिम्मे  कितनी  कितनी  राशि  बकाया

 थ

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  से  बंकों में  प्रचलित  व्यवहार  और  प्रथा

 के  अनू  सार  और  afer  कम्पनी  का  अधिग्रहण  और  1970  की  घारा

 30%
 उपबन्धों  के  अनसार  राष्ट्रीयकृत  बेकों के  लिये  अपने  घटकों के  बारे  में  सुचना  संभव  नहीं है

 |

 फिर  भी  रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया  द्वारा  दी  गयी  सुचना  के  अनुसार  1973  के  आखिरी  शुक्रवार  को

 बड़  औद्योगिक  गुहों  को  दिय  गए  अग्रिमों  की  कुल  बकाया  रकम  568.  79  करोड़  रुपय  थी  |

 1973-74  में  बड़  औ  योगिक  घरानों  के  प्रतिष्ठानों  को  भारतीय  पौद  योगिक  विकास  भारतीय

 औद्योगिक  कवित्त
 निगम

 और  भारतीय  और  योगिक  aco  और  मिव  श  निगम  द्वारा  दी  गयी  प्रत्यक्ष  वित्तीय

 सहायता  के  संबंध  में  तथा  31  1973  को  इन  प्रतिष्ठानों  की  और  बकाया  रकम  के  बारे
 में  सुचना

 कुम  अनुबन्ध  1,11  और  1171  में  A  गयी  है  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या
 एल०टी०

 8061/7  4 |  इसी  तरह  की  सुचना  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  और  यू  निट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  के  बारे में
 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  वह  जिस  सीमा  तक  और  जसी  उपलब्ध  होगी  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 विभिनन  मंत्रालयों  के  वित्तीय  क्रियाकलापों  के  बार  में  लेखा-परीक्षा  टिप्पणियों

 की  संख्या  में  वद्धि

 2.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  क्या  faca  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ी
 क्या  विभिन्न  मंत्रालयों  के  वित्तीय  क्रिया  कलापों  के  बारे  में  लेखापरीक्षा  टिप्पणियों  की  संख्या

 में  ad  1970  के  बाद  से  काफी  वृद्धि  हुई  zl

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  आंकड़ों  का  वग-वार और  मंत्रालय-वार  ब्यौरा  कया  और

 इतने  अधिक  वर्षों  से  उनका  समाधान  न  करने  के  क्या  कारण  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्‌०  आर०  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही

 है ंऔर  सभा  पटल पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ta  वर्ष  यरॉपीय  आरथिक  समदाय  क  देशों  को  निर्यात  किय  गय  माल  का  कुल  मूल्य

 793.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि
 :

 क्या  चालू  वरष  में  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के
 देशों

 की  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विशेष

 अभियान  चलाया  जायेगा  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  FAT  और

 क्या  विशेष  रियायतों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  aig  की  गई  ह  और  उन
 के

 क्या
 स

 निक
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 26

 1974

 a  a

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :
 कथा  जी  ati  युरोपिय  आधिक

 समुदाय  के  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  किये  गय  उपायों  में  अन्य  बातों  कै  साथ  साथ  व्यापार  पर

 लग  टेरिफ  तथा  TLFCH  ararart  को  antca/ aa  कराने  से  संबंधित  हमारे  + WaT,  वाणिज्यिक  विकास

 व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  आर्मा  त्रतकर न  व  भे  संयुक्त  आयोग  की  बैठकें  आदिਂ  शामिल

 हमारे  प्रयत्नों  के  परिणाम  स्वरूप  विगत  में  समुदाय  से  कई  रियायतें  हासिल  गई  यथाਂ  पटसन

 तथा  करार  के  अन्तगंतਂ  हासिल  की  गई  टेरिफ  सम्बन्धी  भार  भारत  के  निर्यात  fea  की

 ave  मदों  पर  लगने  वाले  टेरिफ  का  हटाया  जाना  ।  वाणिज्यिक  सहेयोग  करार  पर  अधिमान

 की  सामान्यीकृत  प्रणाली  संबंधी  योजना  का  और  आगे  उदारीकरण  आदि  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  fara  में  मंडियों  संबंधी  सर्वेक्षणों  का  किया  जाना

 794.  श्री  एस०  आर ०  नामाणी  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  संयुक्त
 राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किये  गये  विदेशों  में  मंडियों  संबंधी  सर्वेक्षणों  की  मुख्य  बाते  क्या  हैं  और
 इन  सवक्षणों के  आघार  पर  भारत के  निर्वात  को  बढ़ाने  को  क्या  क्या  aeyraay  है  ?

 वाणिस्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  alo  :
 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  मदद  से  इस

 मंत्रालय  द्वारा  अबतक  विदेशों  में  मंडियों  संबंधी  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किए  गए  हैं  ।  अगस्त  1974
 से  अप्रैल  1975  को  अवधि  के  दौरान  विदेशी  मंडियों  संबंधी  तोन  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  जून  1974  में
 भारत  सरकार  तथा  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  बोच  निर्यात  राष्ट्र  विकास

 काय  क्रम
 के  बी'च  निर्यात

 विकास  हेतु  गवेषणा  तथा  सर्वेक्षण  संबंधो  एक  परियों  जना  दस्तावेज  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  |

 वष  1972-73  के  दौरान  पालिसी  धारियों  द्वारा  arias  की  जमा  की  गई  aTeaaTafaa  राशि

 795.  श्री  aq  arsaa  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  छापा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1972-73  के  दौरान  पालिसोधा  रियों  द्वारा  वाधिक  प्रीमियमਂ  के  जमा  किये  गये

 एक  भाग  का  जोवन  बीमा  निगम  ने  समायोजन  नहीं  किया

 यदि  तो  1972-73  में  समायोजित  की  गई  cite  की  प्रतिशतता  कितनी  थी  ;

 वर्ष  1970-71  और  1971-72  में  इसी  अवधि की  प्रतिशतंताओं के  सा  थ  इसकी  तुलमात्मक
 स्थिति  क्या  और

 उक्त  आवर्ती  गर-समायोजन  के  कया  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  सुशीला  :  से  1970-71,  1971-72
 और  1972-73  के  अन्त  तक  जमा  की  गई  समायोजित  राशि  और

 को  विवरण  निम्नलिखित
 कुल  वार्षिक

 प्रीमियम  आय  की

 जमा  कि  गई
 T-aNtalfae  राशि  —e

 रादि  वार्षिक

 प्रीमियम
 ज  fos  oy

 आय  की at  रुपयों

 कुल
 rat  न

 1970-71  33,17  11.51

 1971-72  34.05  10,25

 1972-73  36.58  9.60
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 Written  Answers  July  26,  1974

 (4)  TCaAafad  प्रीमियम  के  कारणों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं

 प्रीमियम  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 विलम्ब  आदि  दिये  बिना  अनग्रह  दिनों  की  समाप्ति  के  छरिचात  प्राप्त  राशियां  ।

 गलत  पालिसी  संख्याओं  अथवा  पालिसी  संख्याओं  के  बिना  प्राप्त  रादियां

 दिल्‍ली  में  adam  होटल

 796.  श्री  मॉहुम्मद  शरीफ
 :

 क्या
 पयंटन

 और  नागर  विमानन  मंत्री
 यह  बनाने  की

 कृपा  करेंगे की

 दिल्‍ली
 में  इस  aq  कितने

 पंयंटक  होटल  हूँ  बौर  1973  तथा  1974  के  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  में  कितने
 नये  पयेटक  होटल  खोले  गय ेहूं  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :  इस  समय  दिल्ली ं में
 qa eA

 विभाग  द्वारा  अनमोदित  25  होटल  1973  और  1974  के  दौरान  तन  होटलों को  इस  सुची में
 जोड़ा  '  गया था

 aan  बंगाल  के  बनकरों  को  सत  की  सप्लाई

 797.  Sto  रानेन  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  क  रेंगे कि  : i

 क्या  पंदिचम  बंगाल  के  बुनकरों  को  ऊनकी  मांग  के  अनुसार  सुत  सप्लाई ई  नही  किया  जाता  हैं|

 यदि  ai,  तो  उसके  कारण  क्या  और

 1973-74  के  दौरान  और  1974  तक  उनकी  सूत  की  कुल  मांग  कितनी  थी  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  से  सुत
 की  मतों  तथा  वितर

 पर  कानूनी  नियंत्रण  1973
 में  लागू  किया  गया  था  ।  नियंत्रण  स्कीम  के  अंतगंत  पुरतियोहितु  fate

 राज्यों  से  जो  मांगे  प्राप्त  हुई वे  उत्पादन  की  तुलना  में  काफी  अधिक  ।  इसके  विभिन्न  मिलों ने
 वस्त्र  आयुक्त  द्वारा  जारी  किये  गए  रिलीज  आदेशों  के  विरुद्ध  न्यायालयों  से  रोक  आदेश  प्राप्त  कर  लिए  !

 विभिन्न  राज्यों  को  1973-74  के  दौरान
 उनको

 मांग  के  अनुसार  सुत  के  आवंटन  /  पुर्तियां  नही  की
 मॉ

 1973
 सकी

 ।  यहै  भी  कहा  जा  सकता
 है

 कि  सुत  पर  लगे  कीमत  तथा  वितरण  नियंत्रण  में  जुलाई
 आगे  लिए  घीरे  घीरे  छुट  दी  गई  और  बुनकरों  अनियंत्रित  किस्मों  की  खरीद  खुले  बाजार  से  करनी  पड़ी |

 2  सुत  पर  लगे  कीमत  तथा  वितरण  नियंत्रण  को  1974  पुर्णतः  हटा  दिया  गया  |

 अब  केवल  राज्य  सरकारों के  नामितों  सहकारी  समितियों  और  राज्य  हथकरघा/शक्ति  चालित

 करघा  निगमों  को  मिलों  से  अपनो  के  अनुसार  माल  उठाने  के  लिए  द्

 जाती  है  ।  इसके  बदले
 इन  संगटनों से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  यथासंभव  सीमा  तक  बुनकरों  की

 मांगों  कोपरा  करें  |

 3.  पश्चिम  बंगाल  ने  1973-74  के  दौरानਂ  अपनी  आवश्यकताए  प्रतिमास  15-24  लाख  कि  ०ग्राम

 हेंक  यानी  और  22.14  लाख  कि०ग्रा०  कोन  यान  बताई  1974-75  के  दोरान  उन्होंने
 अपनी

 आवश्यकताओं  को
 संशोधित  किया  है  जो  कि  प्रतिमास  39.18  लाख  fro  ग्रा  ०  ्  याने  और  84.37

 कि
 OTo  कोन-योने

 हैं
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 1996  )

 सरकारी  व्यय  में  मितव्ययता  बरतने  का  सुझाव  देन  के  ga  एक  समिति  की  नियुक्ति

 798.  श्री  argo  ईववर  रेड्डी
 :  क्या  चित्त  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  व्यय  में  मितव्ययता  बरतने  का  सुझाव  देने  तथा  व्यय  की

 मदों के  लिये  प्राथमिकता  अनुसुची  तयार  करने  के  fat  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  है  :  ate

 यदि  ai,  तो  इस  प्रस्ताव  को  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और  देशमें  व्याप्त  मुद्रा  के

 भारी  फलाव  की  स्थिती  को  देखते  हुए  सरकारी  खर्चे  में  सम्भव  मितव्ययता  का  पता  लगाने  के  लिए  सचिवों

 के  दो  दल  गठित  किये  गये  है  जो  मंत्रालयों  के  आयोजनागत  और  आयोजना-भिन्न  बजटों  की

 समीक्षा  करेंगे
 दलों  का  काम

 लगभग
 पुरा  होनेवाला है

 ।

 सोवियत  संघ  क  कपास  का  आयात

 799.  श्री  बाई०  ईदवर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  1974-75 के  दौरान  सोवियत  संघ  से  कपास  का  आयात  करने  को  निर्णय

 क्या है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  जी  फिर

 व्यताओं  का  FAT  पता  लगाया  जा  रहा
 है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ॥

 मुद्रास्फिति  रोकन  क  लिये  कार्यवाहियां

 800.  श्री  कुलकर्णी  :  क्या  faa  मंत्रीਂ  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  क्रि

 1972-1973
 और  1974  वर्षों

 के
 दौरान  मुद्रास्फीतिक  प्रवृत्तियों तथा  अत्यावश्यक

 वस्तुओं  के  बढ़ते  हुए  मूल्य  Tt  नियंत्रण  रखने के  लिये  सरकार  द्वारा  आर्थिक  तथा  अन्य
 कौन-कौन  से  उपाय  किये  गये  और

 ये  उपाय  क्यों  असफल  रहे

 fact  मंत्री
 यद्ावंतराव

 :  एक  विवरण  संलग्न

 कुछ  ऐसे  कारणों  से  कीमतें  बढ़ी  हैं  जैसे  1971-72 और  1972-73 में  कृषि  उत्पादन

 में  कमी  हो  जाना  ,  1973 में  औद्योगिक  उत्पादन  लगभग  स्थिर  कुछ  प्रमुख  वस्तुओं  जैसे
 और  पै  ट्रोलियम  से  बनी  उवंरकों  और  धा  के  आयात  मलय  में  तेजी से

 वृद्धि  हो  जाना  और  सद्टाबाजारीਂ  की  मनोवृत्तियों  ने  भी
 कीमतों  को  बढ़ाया

 यदि  एसे  उपाय  संतन
 विवरण

 में  दिये  गये  हैं  )  न  अपनाये  जाते
 तो  कीमतें और  भी

 तेजी बढ़ती
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 Written  Answers  Sravand  4,  1896  (Saka)

 विवरण

 1972 से  अपनाय  प्रमुख  मुद्रा  संबंधी  नीचे  .  गेम  ह

 बैंक  दर  को  6  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर 31  1973 से  7.  प्रतिशत  और  23

 1974 से  9  प्रतिशत कर  दिया  गया है  ।

 कानूनी  तौर  पर  प्रारक्षित  नकदी  का  अनुपात  1973 में  तीन  बार  बढ़ाया  गया
 था  जो

 29  197343  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर 5  प्रतिशत  ;  8  1973 से  5  प्रतिशत से  बढ़ा

 कर
 6  प्रतिशत :  और  22  1973 सें  6  '  प्रतिशत से  बढ़ा  कर  7  प्रतिशत किया  गया

 लेकिन
 29  1974 से  इस  as को  7  प्रतिशत से  घटा  कर  5  प्रतिशत  कर  दिया  गया  1

 कानूनी  भुगतान-साधन  अनुपात  1972  और  1974 के  दौरान  अब  तक  4  बार  बढ़ाया

 गया  था  अगस्त  1972  के  पहले  शुक्रवार  से  28  प्रतिशत  से  बढ़ा कर  29  प्रतिशत

 कर  दिया  17  1972  से  29  से  बढ़ा  कर  30  8  1973 से
 30  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  32  और  29  1974 से  32  प्रतिशत से  बढ़ाकर  33

 प्रतिशत  किया  गया  था  ॥

 निवल
 भुगतान-साधन  अनुपात  1972  और  1974  दौरान  अब  तक

 4  बार  बढ़ा

 कर  34  प्रतिशत से  40  प्रतिशत  कर  दिया  गया  जिसे  17  1972 से  34  प्रतिशत  से

 बढ़ाकर  36  प्रतिशत ;  30  1973 से  36.0  प्रतिशत से  बढ़ा  कर  37  29

 1973 से  37  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  39  प्रतिशत  और 8  1973 से  39  प्रतिशत से
 बढ़ाकर  40  प्रतिशत  कर  दिया  गया  ॥

 (=)  अनु  वाणिज्यिक  बैंकों  की  उधार  देने  की  न्यूनतम  दर  प्राप्त  श्रेणियों

 को  पहली  1973 से  10%,  निश्चित  पहली  1973 से  यह
 द्र  10  प्रतिशत से  बढ़ाकर  11  प्रतिशत  कर दी  गयी  23  1974  से  इसे

 11  प्रतिशत

 पे  बढ़ा  कर  12.5  प्रतिशत कर  दिया  गया

 जमाखोरी
 और  सट्बाजारी  को  करने  लिए  चयनात्मक

 ऋण
 नियंत्रण

 के  अंतगंत  आने  वाली  वस्तुओं  के  आधार  पर  द्वारा  दिये  जाने  वाले  उधार  की  न्यूनतम
 दर  23  1974  से  2  प्रतिशत  बढ़ा  दी  गयी  अर्थात  जोभी  दर  विभिन्न  श्रेणियों  पर

 लागू  होती  हो  उसके  अनुसार  A  13% से  बढ़ा  कर  15%,  या  129  से  बढ़ा  कर  14%
 कर  at  गयी

 पहुलीਂ  1974  बचत  खाते पर  ब्याज  की  दर  4  प्रतिशत से  बढ़ा  कर
 कर दी  गयी  और  जमा  करायी  जाने  वालीਂ  रकमों  की  अन्य  श्रेणियों  के  संबंध  में  ब्याज

 कीदर  में  वृद्धि  0.25  प्रतिशत स  1  प्रतिशत  के  बीच  इसी के  अनुरूप  डाकघर  बचत
 सावधि  जमा  और  आवर्ती  जमा  तथा  बचत  पत्रों  लोक  भविष्य  निधि  में  रकमों

 पर
 भीब्याज

 की  दरों  में  वृद्धि  की  गयी  |  सावधि  जमा  खातों  में  जमा  करायी  जाने  वाली  रकमों

 दरें  उनकी  परिपक्वता  की  अवधि  के  23  जुलाई से  और  अधिक  बढ़ा  दी  गयी
 5  वर्ष  से  अधिक  अवधि  के  लिए  जमा  रकमों  के  लिये  अधिकतम  दर  10%,

 2.  ele  के  वर्षो ंमें  सरकार  की  वित्तीय  नीति  में  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है
 विकासात्मक  और  विकास -  इन  दोनों  प्रकार  के  खर्चों  के  लिए  अधिक  कर  लगा  कर

 बाजार  से  अधिक  ऋण  छोटी  बचतों  से  अधिक  रकम  एकत्रित
 करके

 इस  से  साधन

 जुटाये  जांये  जिससे  मूल्य  वृद्धि  साथ  घाटे  वित्तव्यवस्था  पर  रोक  लगाने के
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 विचार  से  सरकारी  Ly  में  कमी  करने के  उपाय  भी  fag  गये  जिन  विशिष्ट  क्षेत्रों  में

 आयोजना-भिन्न  खर्चों  में  कटौतियां  गयी  है  वे  इस  प्रकार  हैं  :  आकस्मिक  व्यय
 औरयात्रा  भत्तों  में  ऐसी  गैर  कार्यात्मक  के  निर्माण  को  रोकना  जो

 अभी  कुर्सी  के
 स्तर  आगे

 नहीं  बनी
 नये  पदों

 के
 निर्माण

 पर
 प्रतिबंध

 और

 एसे  पदों को  न  भरना  जो  छः  महीनों  से  अधिक  अवधि  से  भर ेन  गए  अफसरों के
 बारी से  तबादलों  का  स्थगन  विभागीय  मोटरगाड़ियों की  पेट्रोल  की  खपत में

 टेलीफोन  कालों  में  आवभगत  और  विदेश  के  खर्चे  में  सरकारी

 कमंचारियों को  मकान  बनाने  के  लिए  दिये  जाने  वाले  अग्रिमों में  सम्मेलन  आदि

 के  आयोजन  के
 खर्चे

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  बुलाने  के
 लिये  कम

 से  कम
 नियंत्रण

 दिया  जाना  विभिन्न  मंत्रालयों /  विभागों  को  ae  कहा  जाना कि  वे  अपने  के
 अधीन

 काम  करने  वाले  सरकारी  उपक्रमों  को  यह  निर्देश  दे  कि  वे  अपना  काम  कुशलता  से  चला कर
 अधिक  आंतरिक  साधन  उत्पन्न  करें और  इस  प्रकार  अपनी  नकद  हानियों को  कम से

 कम

 रखें  ताकि  इस  कारण  जो  बजट  व्यवस्था की  जाती  है  उसमें  कटौती  की  जा  सके  ।

 1972
 में  जो  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  कदम  वह  था  कि  भारतीय  fora

 बैक  ने  राज्यों  को  दी  जाने  ओवरड्राफ्ट  समाप्त  करदी  |  1972 के

 शुरू  मे ंकिसी  भी  राज्य  सात  कार्यदिवसों  की  अस्थायी  अवधि  को  छोड़ कर  ford  बैक

 से  ओवरड्रापट  लेने
 की  अनुमति  नहीं दी  घाटेकी  fea  व्यवस्था  को

 कम
 करने  के

 लिए  उठाये  गये एक  बड़े  कदम  केरूप  सरकार ने  1973  में  अपने

 गत  और  at  में  400  करोड़  रुपये  की  कटौती  करने का  फैसला  किया
 साथ  ही  इस  बात  का  सुनिश्चियन  करने के  लिये  सावधानी  बरती  कि  धन  की  कमी के

 कारण  बुनिधादी  महत्व  की  परियोजनाओं  और  ऐसी  परियोजनाओं पर  बुरा  असर  न  पड़े  जिन्हें
 करने का  काम  काफी  आगे  बढ़  चूका  इस के  अलावा  1974-75  के  बजट  में थि

 घाटे
 की  वित्तव्यवस्था  केवल  125  करोड़  रुपयें  तक  सीमित  करदी  गयी  और  इस  सीमा

 को  बनाये  रखने  के  लिये  पुरी  पूरी  कोशिश की  जा  रही

 4.  हालਂ  में  ही  सरकार ने  ATATTCTT  में  से  अधिक  भुगतान  साधनों  को

 खींचने  के  लिए  कई  कदम  उठाये  जो  निम्नलिखित

 (i)  मजदूरियों  और  वेतनों  में  होनी  वाली  वृद्धियों को  एक  वर्ष  तक  के  लिए  और  6
 1974  के  बाद  देय  महंगाई  भत्ते

 की
 आधी  राशि  को  दो  वर्ष

 तक  चलन  में  आने  से  रोकना  (ii)

 कम्पनियों  द्वारा  लाभांशों  के  वितरण  पर  प्रतिबंध  और  (iii)  ऐसे  सभी  करदाताओं  .  द्वारा

 जमा  जो  न्दू  अविभक्त  परिवार  at  निजी  स्वैच्छिक  ट्रस्टों  के  ट्रस्टी

 है  और  जिनकी  कृषि-भिन्न  और  कृषि  से  प्राप्त  यदि  कोई  15000  रुपये  वार्षिक से  अधिक

 al  इस  प्रकार  की  जमा  की  जाने  वाली  रकमें  भी  चलन  में  नहीं  आएंगी  और  बजट
 साधन

 के  रूप  में
 सरकार  को  भी  15000  प्राप्त  नहीं  होंगी ।

 5.
 इन

 वित्तीय  और  मुद्रा  संबंधी  उपायों के  अलावा  कीमतों  में  वृद्धि को  रोकने  के
 लिए और  भी  कदम  उठाये  अत्यावश्यक

 [

 की  कीमतों  की  वृद्धि  को  रोकने  और
 उनका  खास

 तौर  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  उचित  ढंग  से  करने  के  लिये  प्रशासनिक
 fra  किये  जहां

 भी
 संभव  हुआ  दोहरी  मूल्य  नीति  अपनायी  जैसे

 कि  चीनी के
 में  किया  गया  क्तिरण  की  प्रणालीਂ  तैयार  करने के  लिये  योजना  आयोग

 ने  एक
 समिति  नियुक्त  इस  समिति ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर दी  है  जिसकी  सरकार  जांच

 तथा
 कर  रही

 कृषि  की
 उपज  और  औद्योगिक वस्तुओं  के  उत्पादन  में  करने के  लिये

 तक
 सम्भव

 हुआ  देश  में
 उपलब्ध  माल की  मात्रा  में  विदेश से  माल  मंगाकर  वुद्धि

 करने
 के

 लिये
 भी  कई

 उपाय  किये गये
 1974  में  एक  अध्यादेश इस  उद्देश्य  से  जारीਂ  किया  गया
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 anf  ary  लगाना  के  उपबंधों  को  कारगर  ढंग  से  लागू  करने  पत़की  व्यवस्था
 की  जा  सके  जिससे  fe  आम  लोगों  की  खपत  में

 आने  वाली  मुख्य  चीजों
 जैसे

 खाद्य  तेल  और  दवाओं  और  सुती  और  ऊनी  कपड़े  आदि की  ra satan  और

 खोरी  निपटा  जा  सके  ।

 इंडियन  एयरलाइंस  a  बिना  काम  के  eAaTT

 801.  श्री  स्त्रण  fag  ata  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यहं  बताने की

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  को  प्रति  fers  लाख  रुपय  की  हानि  हो  रही  है

 कमचारियों की  अधिक  संख्या  के  कारण  इंडियन  एयरलाइन्स  में  5  से  6

 हज़ार  कमेंचारी बिना काम के बिना  काम  के

 यदि  तो  इस  हानि  के  कारण  क्या  और

 र  को  आगे

 रोकने के  लिये  तथा  फालतू  श्रम  बल  तथा  कमंचारियों  का  उपयोग
 करने के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठायेगी  ?

 qq2q  और  नागर  विमानन  मंत्री  :  और  इंडियन
 एयरलाइंस ने  अनुमान  लगाया  है  कि  विमानन  टरबाइन  ईधन  के  मूल्यों  बहुत

 कारण  उन्हें  1974-  75%  दौरान  16.  5  करोड़  रुपए  की  हानि  इसका  मतलब  यह  होगा

 कि  प्रतिदिन  लगभग 4.  52  लाख  की  हानि  होगी  ।

 अपव्ययी  कायें  प्रणालियों  को  समाप्त  करने के  लिए  कई  उपाय  किये  जाने  के

 स्वीकृत  संख्या  को  कुछ  विभागों  में  पर्याप्त  समझा
 गया

 है
 जबकि  कुछ  अन्य

 विभागों  में  आवश्यकता  से  अधिक  गया  है  ।  ऐसी  अधिमात्र  संख्या की  मात्ना का

 एव  प्रणाली  म  नाम कीਂ  एक
 उच्चाधिकार

 समिति  द्वारा  मुल्यांकन  किया  जा  रही  है  ।

 फालतू  कर्मचारियों  को  भविष्य  के  विस्तार  कार्यक्रम  में  खपा  लिया

 इंडियन  एयरलाइंस  ने  अपने  वाइकाउंट  तथा  डॉकोटा  विमानों  जिनकी

 त
 लागत  असह्य

 सेवा से  निकाल  दिया  उन्होंने  कई  स्टेशनों

 के  लिए  सेवाएं  we  कर  दी  हैं  तथा  कुछ  अन्य  स्टेशनों  के  लिए  आवृत्तियों  में  कमी  कर दी

 जहां  कहीं  सम्भव  हुआ  है  खर्चो में  कमी  करन ेके  उपाय  भी  किये  गये  हानियों  की

 पूर्ति  करने  अथवा  उन  पर  काबू  पाने  के  लिए  भी  कुछ  अन्य  ऊपाय  किए  जा  रहे

 दद्दा  ui  वित्त  निगमों  का  कार्यकरण

 802.  श्री  YRo  कत्तामुत्तु  क्या  fact  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  समय  देश  में
 अनेक

 वित्त  निगम  बन  गये  हैँ  जो

 जनता  से
 पर्याप्त

 उधार  लेते
 हैँ

 और  व्याज  की  बहुत  ऊंची
 दरों  पर

 कमंचारियों
 को

 उधार  दे  देते  Fam  उस  धन  का  उपयोग  आवश्यक  वस्तुओं  की  जमाखोरी पर  किया  जाता
 और

 ्र यदि  हां  i  RN
 ay  रसे  “4 rena,  के  लिये  ear  कायंवाही  करने का  कि  चार
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 fact  मंत्री  यशवंतराव
 और  (a)  लिमिंटेड

 कम्पनियां  फिंतनी  रकम
 जमा के  लिए  स्वीकार  इस  विषय  पर  fora  बैक  आफ  इण्डिया  एक्ट  1934

 के  अन्तगंत  आदेश  जारी  कर  रिजव॑  बैंक  द्वारा  नियंत्रण  रखा  जाता  बैंकिंग  कमीशन ने

 के
 कार्य

 की  समीक्षा कर  इन
 कम्पनियों  पर  नियंत्रण

 की  व्तेमान  योजना
 Tt AY

 को
 फिर  से  तैयार  करने

 के
 बारे

 में  कछ  सिफारिशेंकी  इन  सिफारिशों
 पर

 विचार

 करने पर  सरकार  सिद्धान्त  रुप से  निर्णय  किया है  कि  सभी  अनिगमित  गैर-बैंकिंग  संस्थाओं
 दवारा  जमा के  लिए  रकमें  स्वीकार  करने पर  पाबन्दी  लगाने के  लिए  संविधिक  शक्तियां  प्राप्त

 जांए  और  उनके  अंतगंत  वर्तमान  नियमों  और  आदेशों  को  मजबूत  किया  जाय  ।  इस
 विषय की  गहराई  जांच  करने  और  आगे  कार्रवाई के  लिए  खास  तौर पर  सिफारिशें

 करने के  विचार  से  fort  बैक  ने  एक  अध्ययन  दल  का  ada  किया  है  जिसका  काम  अभी  जारी
 \

 कपड़े  के  निर्यात  में  कमी

 803.  श्री  एम०  कतामुत्तु  :  क्या  वाणिक्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कया  करेंगे

 कि
 :

 क्या  गत  कुछ  महीनों  के  दौरान  कपड़े के  निर्यात  में  अत्याधिक कमी  हुई  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  तथा  कारण  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  हालांकि  1974  से  सुती
 वस्त्रों

 के  निर्यात  की  दर  में  पूर्ववर्ती  तिमाही  में  हुए  निर्यातों  के  मुकाबले  गिरावट  आई है

 फिर
 भी  1974  में  लगभग  118.  96  करोड़  रु०  के  वस्त्रों  के  निर्यात  हुए

 जबकि  वर्ष  1973 की  उसी  अवधि  में  79  करोड़  रु०  के  निर्यात  हुए  थे

 सूती  वस्त्रों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  घरेलू  कीमतों  के  बीच  अन्तर  प्रमुखतः  भारत में
 रुई  की  कीमतें  अपेक्षाकृत  ऊंची  होने |के  कारण  है  जिससे  हमारे  उत्पाद  अप्रतियोगी  हो  जाते

 हें  विभिन्न  देशों  द्वारा  भारी  भंडार  जमा  होने  और  मुद्रास्फीती  रोकने  के  उपायों  के

 स्वरुप  खरीद  में  कमी  किये  जाने  से  हाल  ही  के  महीनों  में  सुती  के  हमारे  निर्यातों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 OVERDRAFTS  BY  STATES

 804.  Shri  Purushottam  Kakodkar:

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amounts  advanced  at  present  by  Reserve  Bank  of  India  through  overdrafts
 to  the  various  State  Governments  ;

 (b)  the  minimum  and  maximum  limits  for  drawing  amounts  through  overdrafts  by
 State  Governments;  and

 overdrafts  over  the  maximum  limi
 (c)  Goyernment’s  future  scheme  and  policy  in  regard  to  not  allowing  drawal  through

 t?

 The  Minister  of  State  in  th  e  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  :  (a)
 As  on  20th  Juy,  1974  only  the  Government  of  Bihar  was  running  an  overdraft  of  Rs.  36-89
 crores  with  the  Reserve  Ban  k.

 &  (c)  Under  the  procedure  ev  olved  in  consultation  with  the  Planning  Commis-
 sion  and  the  Reserve  Bank  of  India  and  which  has  come  into  effect  from  1st

 May,  1972, no  State  is  allowed  to  use  overdraft
 Government’s  policy  in  this  regard.

 as  a  budgetary  आ
 दख

 There  is  no
 change

 in  the
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 i

 afar  दिल्‍ली  में  चल  रहे  प्लास्टिक  का  सामान  बनाने  वाले  कारखाने  आयकर  न  दिया  जाना

 805.  श्री  वीरेंद्र  राव  वित्त  मंत्री  यहं  बताने की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  किਂ  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  संघ  दक्षिण

 दिल्‍ली  स  प्लास्टिक  का  सामान  बनाने  वाले  लगभग  1000  कारखाने  चल  रहे  और

 क्या  प्लास्टिक का  सामान  बनाने  कारखानों के  मालिक  कोई  बिक्री  कर  तथा

 आय
 कर

 सरकार  नहीं  देते

 वित्त  AATAT  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और  दक्षिण  दिल्‍ली
 स्थित

 mare  प्लास्टिक  यूनिटों  पर  आय-कर  लगाया  जा रहा  एसे  भी  कुछ  व्यक्ति  है  जिनके

 पास  एक  या  दो  छोटी  मशीने  जो  उजरत  के  आधार  पर  कार्य  करते  हैं  तथा  उनकी  आय

 आथय-कर  लगने  योग्य  नहीं  मालूम  होती  ।

 जहां  तक  बिक्री  कर  का  सम्बन्ध  फिलहाल  दक्षिण  दिल्‍ली के  दो  प्लास्टिक  निर्माताओं के
 विरुद्ध  दिल्ली  प्रशासन  के  बिक्री  कर  विभाग  में  कायंवाही  चल  रही  है  ।  बिक्री  कर  की  अदायगी

 नहीं  जाने  का  कोई  मामला  जानकारी  में  नहीं  आया  वह  विभाग  जांच  भी

 कर  रहा  हैਂ  और  यदि  कोई  व्यापारी  ऐसा  पाया  जिसने  अपना  पंजीकरण  नहीं  कराया है
 तो  उसके  विरुद्ध  fafa  सम्मत  कार्यवाही  जायेंगी ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  में  अपव्यय  को  रोकने  में  प्राप्त  सफलता

 806.  श्री  भान  fag  भौरा  :  क्या  पर्यटन  और  नागरਂ  विभानन  मंत्तीਂ  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 a)  क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  गत  qq  निगम  में  अपव्यय  सम्बन्धी  श्रम  प्रथाओं

 को  समाप्त  करने  तथा  उन्हें  कम  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  और

 (a)  यदि  तो  सरकार  को  अपने  उद्देश्यों  की  प्राप्ति में  कितनी  सफलता  मिली  तो

 उसके  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 qa24  और  नागर  विमानन  मंत्री  (att  TWHABTST )  :  हां

 (=z)  अपव्ययी  काय  प्रणालियों  को  समाप्त  करने  के  परिणामस्वरुप  हुए  सुधारों  की
 कु

 विशेषताएं  निम्न  प्रकार  हैं  —e

 (i)  अनुशासन  उपस्थिति  के  स्तर  में  उल्लेखनीय  सुधार  हुआ

 (ii)  1973-74  के  समयोपरि  भत्ता  382  लाख  रुपये
 में

 से

 घट  कर  264  लाख  रुपये  पर  आ  गया  1974-75  में  48  व्यय  30  लाख  रुपये

 होने  कीः  संभावना

 (iii)
 कलेंडर  वर्ष  1973 के  निष्पादन  की  तुलना  में  जोकि  अधिकतम  45.16  प्रतिशत

 1974  के  पहले  पांच  महीनों  में  यह  64.  77  प्रतिशत  हो  गया

 उड़ान  कर्मीदल  के  मामले में  fastrat  की  जोकि  तालाबंदी  से  पहले
 (iv)

 प्रणालीਂ  अनुसार  प्रतिदिन  35  18-3-74  के  पश्चात्‌  जब  से  नई  अनुसूची  लागू

 की  गयी  घटा  कर  प्रतिदिन  12  कर  दो  गयी  और

 (v)  कर्मचारियों  की  वर्तमान  मानक  संख्या  को  कई  विभागों  में  पर्याप्त  समझा  गधा है
 तथा  अन्य  विभागों में  कुछ  फालतू  कमंचारियों  का  पता  चला  है  ।  फालतू  कर्मचारियों  की

 ह
 संख्या  क  1  अनुमान  लगावा  जा  रहा  है

 ।
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 सीट

 भारत  और  सेनेगल  के  बीच  व्यापार  arate

 807.  श्री  भानसिह  भौरा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सेनेगल के  राष्ट्रपति  की  हाल की  भारत  यात्रा  के  दौरान  भारत  तथा  सेनेगल

 एक  पंचवर्षीय  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गय

 यदि  तो  दोनों  देश  व्यापार  की  मदों  के  लिये  सहमत  हुये  उसकी  मुख्य
 a

 बातें  क्या

 भारत  सेनेगल वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :

 एक  व्यापार  करार पर  22  मई  1974  को  हस्ताक्षर  हुए  करार  को  जर  नता  के  सामने  लाने

 तथा  उसे  प्रवृत्त  करने  से  पहले  उसे  अपनी  अपनी  सरकारों  द्वारा  अनुमोदित  किया  जाता
 है  |

 Seizures  of  Silver  from  A  truck  in  Delhi

 808.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  Laxminarayan  Pandeya

 Shri  M.  C.  Daga  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  tostate  :

 (a)  whether  silver  slabs  in  substantial  quantity  were  seized  from  a  truck  in  Delhi  in

 the  second  fortnight  of  May,  1974;  and

 (b)  ifso,  the  value  in  Indian  currency.  of  the  silver  seized  and  the  number  of  persons
 against  whom  action  was  taken  indicacing  the  nature  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.R.  Ganesh):  (a)
 On  26th  May,  1974,  Customs  authorities  in  Delhi  seized  150  slabs  of  silver  weighing  about

 4,500  kgs.  from  a  truck  intercepted  near  Filmistan  Cinema  in  Delhi.  The  truck  worth

 about  Rs.  1  lakh  was

 (b)  The  approximate  value  of  the  seized  silver  in  Indian  currency  was  Rs  54  lakhs.  4
 persons  have  so  far  been  arrested  and  subsequently  released  on  bail  by  the  mag.  istrate.
 Further  investigations  are  in  progress.

 Loss  Suffered  by  Ministries  on  Various  Services  performed  by  them

 809.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state  whether  his  Ministry  had  asked  allthe  Union  Ministries  and  Departments  to  give  a
 report  by  the  last  week  of  June,  1974  after  making  a  detailed  study,  on  the  possibilities  of
 reducing  the  loss  being  suffered  by  them  on  the  various  services  being  rendered  by  them?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  Ganesh):  In
 order  to  effect  maximum  possible  economies  in  Governmental  expenditure  in  the  context
 of  the  highly  inflationary  situation  prevailing  in  the  economy,  Ministry  of  Finance  has

 requested  all  the  Ministries/Departments  of  the  Government  of  India  to  undertake  an  imme-
 ‘diate  review  of  all  cases  of  subsidies,  including  grants/loans  on  account  of  cash  losses,  repay-
 ment  and  interest  payment  liabilities  of  the  public  sector  undertakings.  The  object  of  the  exer-
 cise  is  to  identify  to  what  extent  such  subsidies  c  an  beeliminated  or  reduced  to  the  minj-
 mum,  ‘The  review  is  being  expedited.
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 पमुख  वस्तुओं  का  निर्यात

 810.  श्री  डी०  डी०  देसाई  वाणिज्य  मंत्री  ae  बताने  की
 कपा  करेंगे

 किः

 क्यां  प्रमुख  वस्तुओं  के
 नियति  की  योजना  में  कुछ  गड़बड़ी  हो  गयी

 यदि  उसके  कारण  और

 यह  सुनिश्चित  करने के  लिय  क्या  सुधारात्मक  कायंवाही  की  गयी  हैकि  योजना
 को

 कार्यक्रम के  अनुसार  चलाया  जाय े?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  3q-qat  ए०  सी०  ः  से  जी  इसके  विपरित

 वर्ष  1973-74 के  दौरान  निर्यातों  की  हम्गरी  बहुत  सी  प्रमुख  वस्तुओं  के
 निर्यात

 उनके  लिए
 निर्धारित  लक्ष्यों  को  पार  कर  गये  कोई  सुधारात्मक  कायंवाही  तो  आवश्यक  नहीं  फिर  भी

 सरकार  की  यह  नीति है  कि  उन  सभी  वस्तुओं  के  निर्यातों  को  जाए  जिनकी  सम्भाव्यता

 मौजूद  है
 और  जिनके  विषय  में  घरेलू  मांग में  अनुचित  अवरीध  पदा  किय  जिस  देशी

 माल  का  सुजन  किया  जा  सकता  है

 रबड़  ats  क  कमंचारियों  दवारा  बोनस  की  मांग

 811.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  रबड़  बोर्डे  के
 कमंचारी  बोनस

 की  मांगकर
 रहे

 और

 यदि  हां,तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  3q-Aat  ए०  ato  :
 हा ं।

 रबड़  ate  के  कर्मचारी  बोनस  संदाय  अधिनियम के  अन्तगंत  बोनस  पाने  के  हकदार

 नहीं हँ  ।

 केरल  को  वित्तीय  सहायता

 की  कपा  करेंगे  कि : 812.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  कया  वित्त  मंत्री  aa  ट््ग्य | |

 रखने  के  लिय क्या  केरल  की  राज्य  सरकार  ने  वित्तिय  सहायता  को  जारी

 अभ्यावेदन  दिया  है  जो  उस  राज्य  में  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  में  राहत  कार्यों  के  लिये  वर्ष  1973-74

 के  दौरान  दी  गयीं  और

 यदि  तो  अब  तक  सरकार  दारा  केरल  को  कितनी  सहाशता  दी  गयी  है  तथा

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  कितना  राहत  ata  किया  गया

 fara  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृ०  आर०  :  केरल  राज्य  की  सरकार  को

 1973-74 में  राहत  कार्यों  के  लिये  जो  वित्तीय  सहायता  दी  गयी  उसे  जारी  रखने के
 लिए  उसने  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  अनुरोध  नहीं  किया

 उपर्युक्त  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  सवाल  नहीं

 90



 4  1896  ) @  लिखित  उत्तर

 ध
 केरल  स्थल  ह  का  विकास

 813.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  ce qqeRq  औप  नागर  विमानन  मंत्री  यहं  बताने  की

 कप  करेंगे किं  :

 wat  स्थलों  के  विकास  के  TATA? ,  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि
 में

 कुल  कितनी  घनराशि  मंजूर  की  गई  तथा  खर्च  की  गई
 ?

 qg2q  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  चौथी  पंचवर्षीय

 योजनावधि  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  केरल  में  पयंटन  योजनाओं  पर  145.  83  लाख  रुपये  व्यय  किये

 योजनावार  व्यय  नीचे  दिया  गया  हैँ  — =

 वाओ
 ग

 योजना  का  नाम  अनुमोदि

 ह

 व्यय.की  गई

 राशि  राशि

 रुपयों में  )

 Ta2q  विभाग

 1.  च्िवेन्द्रम  में  युवा  होस्टल  2.85  0.94

 कोवालम  का  विकाम  31.81  31.81

 भागत  पर्यटन  विकास  निगम

 115.00  73.77 3.  कोवालम  होटल (  .

 20.00  39.  31 4.  कोवालम  ग्रोव

 ed  ed TT TY

 169.  66.0  145.83
 ee

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  पूंजी  निवेश  करने  के  लिये  जीवन  बीमा  fa
 | है  द्वारा  घन  का  नियतन

 814.  श्रीमती  arial  तनकप्पन  ध्क्या  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  में  पूंजी  का  निवेश  करने  के
 far  कुछ  धन  का  नियतन  किया

 यदि  इसने  1971-72,  1972-73  और  1973-74  के  दौरान  केरल  के  frog
 क्षेत्रों

 में
 कितनी  कितनी  राशि  का  निवेश  किया  गया  और

 1974-75 के  दौरान  इन  क्षेत्रों  में  और  किन  किन  विशेष  परियोजनाओं  पर  यह  पूंजी
 निवेश  करना  चाहता

 fact  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  :  (a)  राज्यों  में  जीवन
 बीमा  निगम  के  अधिकांश  frag  विभिन्न  स्तरीय  af न्  भक  रणों  के  माध्यम  से  किये

 ह  और  वे  ही  इस  बारे में  निर्णय  कर  सकते  हैं  कि  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  उपलब्ध  किये  गये
 धन  में  से  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कितना  धन  खर्चा  किया  जाना  चाहिये
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 तथा  जीवन
 बीमा  निगम  1971-72,  1972-73 और  1973-74 के  दौरान  केरल

 में  निम्नलिखित  रकमों  का  निवेश  किया

 लाख  रुपयों  में

 1971-72  1197

 1972-73  e  1325

 1973-74  e  13411

 1974-75  अभी  उपलब्ध  नहीं है
 ।

 Export  of  Coffee

 815.  Shri  Ramavéar  Shstri;  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 Mutated  se as
 an  त

 (a)  whether  Government have  formulated  cheme  for  export  of  coffee  during  1974-7553

 therefrom?
 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  and  the  amount  of  foreign  exchange  to  be  earned

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)

 (b}  The  estimated  export  of  coPee  during  the  fiscal  year  1974-75  will  be  of  the  order
 -of  55,500  tonnes  valued  at  Rs.  48-00

 crores,
 however,  depending  on  unit  value  realised

 मुद्रा  सप्लाई  में  कमी  करन  के  बार  में  aa  शास्त्रियों  द्वारा  दिए  गए  सुझाव

 816.  श्री  wear  नारायण  सिन्हा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  अथंशास्त्रीयों  ने  सरकार  को  सुझाव  दिया है  कि  जमा  राशि  को  बाहर  न

 निकलने  देकर  तथा  अधिक  मूल्य  के  नोटों  के  बदले  बांड  जारी  करके  मुद्राਂ  सप्लाई  में  लगभग

 25  प्रतिशत  तक  कटौती  की

 क्या  सरकार  ने  मुद्रास्फीति  को  कम  करने  के  लिए  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 वित्त  मंत्री  Btaaca  :  और  (@)  at

 वोरा  ऐण्ड  कम्पनी  द्वारा  प्रकाशित  टू  दि  अकानॉमिस्ट्स  इंटाइटिल्डस

 में  सेमिबोम्बोला--जून  1974”  में  अथंशास्त्रियों  ने  मुद्रा  सप्लाई  में  स्थायीत्व  लाने  के
 लिए

 जिन

 तरीकों  का  सुझाव  दिवा  सरकार  उनसे  सहमत  नहीं

 सोना  रखन  की  अधिकतम  सीमा

 817.  श्री  c TIN  fag  क्या  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  pat  करेंगे  कि  :

 क्यो  पति  पत्नी  के  लिये  10  तोला  सोने  और  कन्या  के  लिए  5  तोला  सोने  की  अधिकतम

 सीमा  निर्धारित  जेसा  कि  योजना  आयोग ने  सुझ।व  दिया  सामाजिक  सुधार  लाया  जायेगा

 तथा
 देश  में  गम्भीर  आधिक  स्थिति  का  मुकाबला  किया  जा  सकेगा

 tea  रकम  की  लेखा-परीक्षा  होनी है
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 इस  से  सरकार  *  द्वारी  में  कितने  मूल्य  का  सोना  एकत्र  किये  जाने की
 सम्भावना

 क्या  देश  में  चोरी-छिपे  लाया  गया  लगभग 7000  करोड  रुपये  का  सारा  सोना  बाहर
 आ  और

 यदि  at  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ताकि  कोई

 कानून  लागू  होने  से  पूर्वे
 भारत  में  पहले  ही  चोरी-छिपे

 से
 लाया  गया  सोना  पुनः  चोरी  छिपे

 बाहर  न  जाये  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कठ  आार०  से  प्रति  परिवार  10  तोले

 तथा  प्रति  कन्या  5  तोले  सोने  की  अधिकतम  लागू  करने  के  लिये  योजना  राज्य  मंत्री  द्वारा  दिया

 गया  सुझाव  विचाराधीन  X14
 इस

 प्रक्रिया  द्वारा  जो  रकम  एवं  सोने  का  मूल्य  उपलब्ध
 होगा वह

 काफी  हृद  तक  इस  बात  पर  निभंर  करेगा  कि  व्यक्ति  के  पास  रहनेवाली  अतिरिक्त  मात्रा  को  कसे

 एकत्र  क्रिया  जाता  है  ।

 चम्बल  परियोजना  क  विकास  के  लिय  विश्व  बेक
 से  सहायता

 518.  at  राज  fag  देव :  क्या  fara  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार ने  चम्बल  परियोजना  के  विकास  के  लिए  विश्व  से  सहायता  मांगीं
 भौर

 यदि  तो  कितनी  सहायता  मांगी
 गई  उस

 पर  विभव  बंक  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 वित्त  war
 यशवंतराव  :

 तथा  (a)  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  gt-
 निर्माण  और  विकास  बेक

 के
 बीच  19  जून  1974  को  चम्बल  सिचाई  क्षेत्र  विकासे  परियोजना

 के  लिए
 लगभग

 39  क्रोड़
 रुपये  (5.  2  करोड़  अमरीकी  के  ऋण  के  लिये  एक  करार  पर

 हस्ताक्षर  किये  गय थे  इस  ऋण  की  रकम  का  राजस्थान  राज्य के  चम्बल  सिचाई

 योजना  क्षेत्र में  मौजूदा  सिंचाई  सड़क  वनरोपण  और  भूमि-कटाव  नियंत्रण  उवंरक

 जालीय  घातपात  फाम
 पर  खेती  विकास  के  संबंध  में  कमंचारियों  के  प्रशिक्षण

 जलविज्ञान  qeAyaq, a तालाओं  को  बनाये  रखने  और  उनके  इस्तेमाल  नालियों  की  फार्म  पर

 तामीरी के  काम  पर  किये  जाने  निर्माण  पर  feat  जायगा ।  इस  ऋण  पर  7.25  प्रतिशत
 वार्षिक  की  दर  ब्याज  लगेगा  यह  ऋण  30  वर्षों  जिसमें  7  वर्षों की  रियायती

 अवधि  शाम्लि  है  वापस  चुकाथा  जाना

 पालम  के  fane  होटल  क  निर्माण  का  प्रस्ताव

 819.  श्री  राम  कंवर  :  क्या  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यासरकार  काविचार  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  पालन
 के

 निकट  सरकारी  क्षेत्र
 में  एक

 और होट्ल  का  निर्माण  करने  का

 (@)
 क्या

 प्रस्तावित  परियोजना  के
 ब्यौरे  को  अंतिम  eee  दिया

 गया  है  और  यदि  तो

 उसको  मुख्य  बाते  क्या
 और

 इसका  काम कब  तक  आरम्भ  हो  जाएगा  तथा  इसमें  कुल  घन  लगेगा ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  afaat).:  जी  नही ं॥

 नहीं let
 उक् और  wer
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 अन्तर्राष्ट्रीय  wat  कोष  से  सहायता

 820.  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 {
 \  क्या  अरब  देशों  से  प्राप्त  आयातित  अशोधित  तेल  के  मूल्यों  में  बृद्धि  होनेਂ

 के  परिणाम  स्वरुप  उत्पन्न  स्थिति  पर  काबू  पान ेके  लिए  अतिरिक्त  सहायता  देने  होतु

 राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  कहा

 यदि  तो  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  gar  कोष  से  कितनी  afafcaa  सहायता  की

 मांग  को  और

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  कोष  ने  भारत  सरकार के  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया है
 और  यदि  तो  किस  सीमा  तक ?

 वित्त  मंत्री  Ataacla  :  से  भारत ने  मई  1974  में  अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा
 कोष  से  23  5  करोड़  डालर  (221. 40  करोड़  के  एस०  डो०  आर०  विभिन्न  मुद्राओं
 में  निकाले  ।  यद  रकम  तेलਂ  और  दूसरी  वस्तुओं  तथा  उपकरणों  की  कीमतें  बढ़  जाने  के

 कारण  Tar  होने  वाली  स्थिति को  देखते  हुए  निकालो  गयी ।

 ली
 ofa  य्रोपीय  देशों  मे  भारतीय  बुनती  वाल  sat  कपड़ों  की  काफी  मांग

 821.  श्री  Fo  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ge  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  यूरोपीय  देशो ंमें  भारतीय  बुनती  वाले  ऊनी  कपड़ों  की  व्यापक  मांग

 हैं  और  इन  उत्पादों की  इतनी  अधिक  मांग है  कि  इनका  निर्यात  बढ़ाया  ar  सकता

 क्यासरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुमान  लगाया  और

 यदिहां,तो  सरकार  ने  बुनाई  बले  ऊनो  कपड़ा  उद्योग  के  आधुनिकीकरण के  बारे  में
 किये

 गये  मुख्य  सुझावों  में  से  कौन-कौन से  सुझाव  स्वीकार  किये

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  ए०  सी०  :  मौजूदा  मामूल  निर्यातों  को

 देखते  हुए  पष्चिम  atta  बाजारों  में  भारतीय  ऊनी  निटविथर के  लिए  भारों  गुंजाइश हैं

 कितु  यह  बाआर  सुरुचिसम्पन्न  और  ह. फन  के  विषय  में  काफो  जागरूक  है  और  उत्पादन  का

 वर्तमान  प्ट्नं  अभी  उस  fear  के  अनुरूप  नहीं  है
 ।

 तथा  सरकार  ऊनी  निट्वियर के  निर्यातक  एककों  के  आधुनिकीकरण  a  ara

 fert  सुझावों  पर  विचार  कर  रही  है

 चाय  fauta  अभियान

 822.
 श्री  सी०  जाफर  शरीफ  :

 क्या
 वाणिज्य

 मंत्री  बताने की  gar  करेंगे
 कि  :

 क्यासरकार  ने  कोई  चाय  निर्यात  अभियान
 आरम्भ

 किया

 क्याइस  बारे में  ws  प्रतिनिधिमंडल  विदेश  भी  भेजा  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बात  क्या  है  और  इस  मामले में
 क्या  प्रगति

 हुई  है
 ?
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 लिखित  उत्तर 4  1896  (am)

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उपमंत्री  Yo  ato  :
 a  (7)  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने के

 विचार  से  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाय  है  ——

 (1)  1  1970  से  चाय  पर  निर्यात  शुल्क की  समाप्ति ।

 (2)  15  1970  निर्यात  करते  समय  कोमतों  के  अनुसार  उत्पादन  शुल्क में
 वि'विघरूपी  छूट  |

 (3)  विभिन्न  परम्परागत  तथा  तप  बाजारों  area  चाय के  निर्यात  की  और  अधिक

 स  ATSTATT  बनाने  हेतु  ब्रुसेल्स  सिडनी  में  स्थापित  चाय

 ats  के  कार्यालयों  द्वारा  संवघनात्मक  ara  कलाप

 (4)  eqns  ब्लण्डरों  /
 at

 के  सहयोग  से
 विदेशों में  कुछ  चुने  हुए  बाजारों में  भारतोय

 चाय  के  विशेष tat  का संवर्धन

 od  विदेशों में  प्रचार  के  समूचित  माध्यमों  द्वारा  विज्ञापन

 (6)  व्यापार  मेलों  तथा  प्रैदशंनियों  में  भाग  लेता

 चाय  के  हित  का  संवबंन  करने  हेतु  व्यापारियों  तथा  विशेषज्ञों  के  दौरों  का
 प्रदान  t

 (8  पेकेटवालो  ब्लण्डेड  चाय के  निर्यात  gq  सरकारी  क्षेत्र में  एक  चाय  व्यापार

 निगम  की  स्थापना |

 (9)  अन्य  AA  पेयों  में  एक  पेय
 के

 रूप  में  चाय
 की

 खपत  बढ़ाने  हे  तु  अन्य
 चाय  उत्पादक  देशों  तथा  आयातक  देशों  में  स्थानीयਂ  चाय  व्यापार  के  साथ  मिल  कर

 सामान्य  संवघन  में  भाग  लेना ।

 2.  भारतीय  चायकी  मांग  के  स्वरुप  का  लगाने  हेतु  एक  प्रतिनिधि

 मण्डल  1974  में  अफ्रीकी  देशों  अर्थात  ट्यूनीशिया  तथा  लीबिया  का

 दौरा  किया  ।
 AlTEAT  तथा  एल्जीरिया  में  मुख्यतया  हरो  चाय

 की
 मांग  हैं  ।  ट्यूनीशिया  तथा

 लोबिया  काली  चाय  के  बाजार  ह्  चाय  उत्पादेकों  तथा  निर्यात  जिसमें  भारतीय
 चाय  व्यापार

 निगम
 भी

 शामिल  के  सहयोंग से  अनुवर्ती  कार्य  वाही  की  गई  है

 Purchase  of  Jute  by  J.C.I.  in
 Bihar

 $23.  Shri  G.  P.  Yadav  Willthe  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  the  Forbesganj  Branch  of  Jute  Corporation  of  India  in  Bihar  State  had
 shown  high  handedness  towards  the  jute  producers  while  purchasing  jute;

 (b)  whether  the  officials  of  the  said  Corporation  purchased  jute  from  the  big  businessmen
 instead  of  purchasing  direct  from  the  farmers  and  it  happened  almost  in  all  the  Centres
 of  Bihar,  and

 (८)
 1150,  the  reaction  of  Government  thereto?

 ‘The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  G
 No  complaint  of  high  handedness  having  been  shown  by  Forbesgan  j  Branch

 eorge)  :  (a)

 tion  of  India  has  been  received.
 of  Jute  Corpora-

 (b)  &  (c)  According  to  the  instructions  of  the  Jute  Cor

 mental  Purchase  Centres  are  to  buy  jute  only  from  the  grower
 poration  of  India,  the  Depart-

 and  not  from  the  traders.  Certain  complaints  about  purchas

 s  failing  which  from  small  farias
 e  from  the  traders  at  Fo  rbesganj

 and  Murliganj  were  received,  on  the  Jute  Corporation  is  taking  ap  propriate  action  क
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 Written  Answers  Sravana  4,  1896  (Saka)

 ाा

 साबरीमाला  fantad

 824.  श्री  एन०  AHA  नायर  :  क्या  qa2A  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केरल  सरकारने  दक्षिणी  भारत
 में  प्रसिद्ध  तीयंयात्रो  केन्द्र  साबरीमाला

 के  विकास

 के  हतु  केन्द्रोय  सहायता  देने  के  लिये  अनुर/घ  किया  और

 केरल  सरकार  के  इस  ATTA  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्यवाही.को  गयो है

 ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी
 :

 हों

 परिसोमित  साधनों  एवं  अन्य  प्राथमिकताओं  के  Qravinrar a
 में

 तीर्थाटन  सुविधाओं

 का  विकास  केन्द्रोय  क्षत्र  में  नहीं  किया  जों  रहा  विशेषतया  इस  लिये  भी  कि  यह  मुख्यतया  राज्य

 सरकार  at
 उत्तरदायित्व

 साबरोमाला
 में  तोथ  यात्रियों  के  आवास  तथा

 arg  सुविधाएं
 प्रदान  करने  के  लिये  पयेटन

 विकास
 की  पांचवीं  योजना  में  5  लाख  रुपये  की

 व्यवस्था  की  गई
 है

 ।

 केरल  राज्य  सरकार  द्वारा  बिलों/चेकों  का  भुगतान  रॉकने  के  लिये  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया  कों

 जारों  किय  गय  fags

 825.  श्री  Udo  ayR laa  नायर  कया  face  मंत्री  ag  बताने  gor  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  और  उसकी  सहायक  बैंकों  को  केरल

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  बिलों/चैंकों  का  भुगतान  रोक  देने  के  निदेश  जारी  किये  और

 यदि  at,  तो  इसके  कया  कारण  ?

 वित्त  मंत्रालय  राज्य  मंत्री
 कण

 आर०  :  और  योजना  आयोग  और

 सलाह  से  तयार  की  गयी  प्रक्रिया  के  अन्तगंत  जो  फ्हली भारतीय  fread  बेक  को

 1972  a  लागू हैं है  कोई  भी  राज्य  लगातार  सात  दिन  से  अधिक  :  ओवरड्राफ्ट  नहीं  ले  सकता

 aia  केरल  सरकार  लगातार  ओवरड्राफ्ट  लिये  जा  रही  थी  इसलिए  भारतीय  fod  बैक की

 हिदायतों  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  ओर से  को  जाने  वाली  अदायणियों  4  ye,  1974

 से  रोक  दी  गयी  थी  लेकिन  ओवरड्राफ्ट  का  हिसाब  साफ  कर  दिये  जान ेके  बाद  3  1974

 से  फिर  aeratrat  शुरू  कर  दी  गयी

 सरकारी  वाहनों  का  प्रयोग  करन  पर  विभिन्  विभागाध्यक्षों  तथा  अन्य  कार्मिकों  पर  प्रतिबंध

 826.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मोटर  स्पिरिट  और  स्नेहकों  के  मूल्यों  में  भारीਂ  वुद्धि  के  बाद  सरकारी  वाहनोंका

 प्रयोग  करनें  पर  अथवा  सरकार  खरच  पर  वाहनों  का  प्रयोग
 करने  विभिन्न

 ध्यक्षों  तथा  अन्य  कार्मिकों  पर  क्या  प्रतिबन्ध  लगाये  गये

 क्या  इस
 कारण  व्यय

 में  वृद्धि  हुई  है  और  यदि  तो  प्रतिमास  कितनी  वृद्धि हुई  है
 और

 इस  बारे र ेमें  क्या  मितव्ययता की  गई  है  ?
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 लिखित  उत्तर
 ae

 19:74

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  Fo  आर०  स्टाफ  कार  नियमों  की  और

 अघिक  कड़ाई  लागू  करने  के  1973  में  मंत्रालयों  को  अनुदेश  दिये  गये
 थे

 कि

 जिन  स्टाफ  कारों  तथा  अन्य  विभागीय  वाहनों  का  प्रचालन  संबंधी  प्रयोजनों  के  लिए  अथवा

 क्षेत्रीय  कार्यो ंके  लिये  नहीं  किया  उनमें  वे  पेट्रोल  का  वर्ष  1972-73

 के
 दौरान  qq  की  गई  पेट्रोल की  मात्रा  के  75  प्रतिदात  तक  सीमित  कर दें  ।  aT  1973-74

 के  यह  उपभोग  85  प्रतिशत  तक  ही  सीमित  किया  जाना  क्योंकि  यह  प्रतिबंध

 केवल  ag  के  एक  भाग  तक  लागू  विभिन्न  प्रकार  की  अपरिहोाय  मांगों

 के  कारण  समग्र  व्यय  को  नियंत्रित  करन ेमें  एक  अनिश्चितता  का  तत्व  अंतनिह्त  अर

 सम्म ल  प्रतिनिधिमण्डल  को  य!त्रा  जेसी  विशेष  क्रियाओं  को  इन  अनुदेशों  से

 रखने  प्रकल्पना  स्वयं  areal  में  ही  को  गई  आदेशों  के  जारी  किए  जाने  के  बाद

 पेट्रोल  तथा  चिकनाने  काले  तेलों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  भी  हुई

 तथा  aa  1972-73 तथा  1973-74 के  लिए  विभिन्न  मंत्रालयों /  विभागों  की

 स्टाफ  कीरों  के  संबंध  में  उपलब्ध  तुलनात्मक  आंकड़ो ंसे  प्रकट  होता  है  कि  1973 में  लगाये

 गय  मात्रात्मक  प्रतिबंध  का  कूल  मिलाकर  अनुपालन  किया  गया  वर्ष  1972-73  की  तलना  में

 क्ष  1973-74 के  दौरान  लगभग  40  लाख  लिटर  पट्रोल  अनुमानित  बचत  हुई  है  ।  यदि

 गह  बचत  नकी  जातों तो  कब  1973-74  में  Fala  पर  हुए  Fa  व्यथ  लगभग  5'  31.0  लाख

 रुपये  को  वुद्धि  हो  गई  faa  उल्लिखित  आदेशों  के  परिणाम  स्वरुप  व्यय  में  होने

 वाली  वृद्धि  पर  काबू  पाता  तथा  इसे  2.41  लाख  रुपये  प्रति  माइ  लगभग  20,006

 तक  सीमित  करना  संभव  हो  सका है

 करो  की  बकाया  राशि

 827.  श्री  एस०  ato  सामन्त  :  कया  faa  मंत्री  यह  a Fara  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कर  अपवंचन  न्यूनतम  करने  की  दिशामें  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 (a)  30  1974  तक  करों  की  बंकाया  राशि  कितनी

 (71)  ag  पैमाने  पर  कर  अपवंचन  के  लिये  उत्तरदायी  कराधान  कानूनों  और

 अन्य  व्यवस्थाओं  में  त्रूथ्यों  को  दूर  करन ेके
 और  क्या  उपाय  fea  और

 चालू  वर्ष में  30  जून  1974  तक  करों  की  कितनी  बकाया  राशि  वसूल  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  Fo  आर०  :  सरकार  कर  अपवंचन  को

 रोकने  के  बहुत  से  उपाय  करती  रही  विधायी  पक्ष  कानून  की  खामियों  को  दूर

 करने  विभागीय  तन्त्र  को  मजबूंत  करने के  लिए  प्रत्यक्ष  कर  कानूनी  में  कई  संशोधन  किये

 गये  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  किये  गय  विधायी  उपायों  में
 से  कुछ

 महत्वपूर्ण  उपाय  इस  प्रकार  हैं--न्पूनਂ  मूल्यांकित  अचल  सम्पत्तियों  को  अभिग्रहण  करने  का

 बेनामी  कारोबार  को  रोकने  का  और  कराधान  कानून  1972  द्वारा

 लागू  मूल्यांकन  तन्त्र  को  मजबूत  बनान ेके  कर-प्रयोजनों  के  लिए  कृषि  जन्य  आय  तथा

 कषि  भिन्न  आय  को  आशिक  रूप  से  मिलाना  जो  वित्त  1973  द्वारा  लागू  किया

 गया  तथा  कराधान  कानून  1973  द्वारा  किये  गये  जो  संसद  की  प्रवर

 समिति  के  समक्ष  प्रशासनिक  पक्ष  तलाशी  तथा  माल  पकड़ने  और  सर्वेक्षण  की  तथा

 इस्तागासे  की  कार्यवाहियां  को  तेज  कर  दिया  गया  आयकर  aaa  के  अधिकार  क्षेत्रों के

 आसुचना  एककों  को  मजबूत  क्या जा  रहा  कुछ  बड़े  औद्योगिक  गूहों  के  मामलों  की  जांच

 के  लिए  एक  विशेष  कक्ष  भी  स्थापित  किया  गया  है  ।
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 July  26,  1974
 लरतथ

 Answers

 30  1974  को  आय  कर  कर  धन  दान  कर  तथा  सम्पदा

 शुल्क  की  बकाया  रकमों  के  आंकड़  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  परन्तु  इन  करों  के  सम्बन्ध

 मे ं31  1974  को
 स्थिति  निम्न

 प्रकार  से  थी
 ् a

 सकल  THAT  शुद्ध  ह है ६

 रकमें  रकमें

 (  करोड  रुपयों  में  )

 815.70  471.45 आयकर  कर  afer)

 धन  कर  क  29.  37  18.  13

 दान  कर  3.65  2.07

 सम्पदा  कर  क  15.  86  9.51

 वाच  कानूनी  की  को  दूर  करने  के  लिए  तथा  प्राधिकारियों  को  अतिरिक्त

 शक्तियां  प्रदान  करने  लिए  कराधान  कानूनਂ  विधेयक  1973  जो  संसद की
 प्रवर  समिति  के  समक्ष  है  बहुत  से  उपबन्ध  निहित  जिससे  कर

 अपबंचन
 को  अधिक

 कारगर  रूप  से  रोका  जा  सके

 (7)  अब  तक  प्राप्त  रिपॉटों  के  अनुसार  कर  की  बकाया  रकमों  तथा  चालू  मांग  में  से

 चाल ८  वित्तीय  वर्ष  में  30.0  जून  1974
 तक  हुई  वसुलियां  निम्न  प्रकार  से  हूँ  :

 करी

 हतों

 137.30 आय  कर  कर  .

 घन  कर  2.11

 दान  कर  .

 सम्पदा  शल्क  1.70

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  सुधार  के  लिए  पैरिस  में  बैठक

 828,  श्री  दंडवते  कया  fara  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (*)  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  fra  विशेषज्ञों  की  1  974  को  पैरिस  में  हुई  बैठक में
 विश्व  मुद्रा  प्रणाली  में  एक  अन्तरिम

 सुधार  जाने  के  प्रस्ताव  पर  व्यापक  समझौता  हुआ
 और

 यदि  तो
 इस  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :

 तत्सम्बन्धी  मामलों  के  गंवनरों
 और  (a)  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  प्रणाली  और

 के
 as  के  सहायकों  देशों  की  की

 बैठक  7-9
 1974  को  पैरिस  में  हुई  जिसमें  मुद्रा  सम्बन्धी  सुधार  की  रूप  रेखा  के

 संशोधित  मसौदे  पर  विचार  किया  गया  ताकि  उसे  निर्णय  के  लिए  उक्त  बीस  देशों  की  समिति
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 को प्रस्तुत  किया  जा  सके  ।  उक्त  ——  छटी  और  अन्तिम  बैठक  1213  1974
 को

 वाशिगटन  में  हुई  ।  इस  बेठक  में  उक्त  समिति  सुधारो के  प्रस्तावों  पर  सहमत  जिसको

 मुख्य-मुख्य  बातें  बैठक  के  अन्त में  की  गई  विज्ञप्ति  में  दी  wes  इस  विज्ञप्ति  की  प्रति

 संतन  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  8062/74]

 काल  घन  का  पता  लगान  के  उपाय

 829.  श्री  स्वर्ण  fag  सोबी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  के  विधान  मंडलों  के  संसद  सदस्यों  और

 म  सहित  प्रत्येक  कम्पनी  के  होटल  आदि  स्थानों  पर  रख  सभी  लाकरों

 को  सील  करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  काले  लेखा  बाहय  धन  तथा  चोरी-छिपे  लाया  गया

 और  निर्धारित  सीम  से  अधिक  ata  नियंत्रित  किया  जा

 बया  सरकार  का  काले  धन  को  रोकने  हेतु  100  रुपये  के  मुद्रानोटो  क्  fanzi-
 करण  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  का  विचार  कानून  बना  कर  सोने  पर  और  कड़ा  नियंत्रण  लगाने  का

 यदि  नहीं ,  तो  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्०  :
 से  (7)  लाकरों  की  सीलबन्दी

 तथा  तलाशी  केवल  तभी  की  जा  सकती  है  जब  यह  विश्वास  करन ेके  लिए  कोई  कारण  हो  कि
 इन  लाकरों  में  तस्करी  का  निर्धारित  सीमा से  अधिक  सोना  Aa!  आप

 परिसम्पत्तियां  रखी  गयी  है  ।  ऐसे  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिंए  सुचना  इंकट्ठी  करने  तथा
 उनकी  तलाशी  लेने  के  जोरदार  प्रयत्त  लगातार  far  जाते  सरकार  यह  नहीं  समझती  कि
 काले  धन  को  रोकने  का  सही  हल  Fast  से  उपलब्ध  हो  जायेगा  क्योकि  काला  धन

 विभिन्न  रूपों  में  रखा  जाता  जसे  सोना  वास्तविक  सम्पदा  आदि  फिलहाल
 ऐसा  समझा  जाता  हैकि  सीमा  स्वर्ण

 तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और  नमक

 )  1973  द्वारा  स्वर्ण  1968  में  किये  गये  संशोधनों

 Team  नियन्त्रण  कानून को  पर्याप्त  बल  मिला  है

 अआवय्यक  वस्तुओं  की  faa  व्यवस्था

 830.  डा०  हरिप्रसाद  दार्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  की  कुश  करेंगे  fa

 सामान्य  जन  को  व्यापक  वितरण  व्यवस्था  के  जरिए  उचित  नियंत्रित  मूल्यों  पर
 आवश्यक  वस्तुओं  को  qatar  में  उपलब्ध  करान ेके  लिए  सरकार  द्वारा  कौनਂ  कौन से
 विशिष्ट  faq  किय  गय  और

 क्या  वेतन  के  स्थिरीकरण  को  सफल  बनान ेके  लिये  एक  WaTay  तरीके  के  रूप में

 मूल्यों  को  स्थिर  बनाय  रखने
 के

 बारे में  सरकार  ने  विचार  किया हैं  और  यदि  तो  इस  बारे
 में  सरकार  ने  बया  निर्णय  किये  और

 faa  मंत्री  QNaARTS  :  देश  के  गरीब  तथा  कमजोर  वर्गों को  अनाज
 कपड़े  नियन्त्रित  चीनी  और  मिट्टी  का  तेल  आदि  जैसी  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध an
 कराने  की  से  लोक  वितरण  व्यवस्था  को  हाल के  वषों

 न्  a  जन ब्लॉक

 दत  नक
 गया

 रखा  गया  हैं  और
 समय-समय  पर  उसे  और  भी  सु  is  ।  नष्
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 सरकार  शी
 वतन  स्थिरीकरण  )  अथवा  मूल्य  स्थिरीकरण  )

 के
 3
 @  | बारे  विचार  नहीं  किया

 मकान  किराए  की  रसीदों  की  छूट  के  लिय  निर्धारित  राशि  की  सीमा  बढ़ाना

 831.  श्री  श्रीकिशन  मोदी  :  क्या  face  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far :

 बढ़ा क्या  मकान  किराए  रसीदों  की  छूट  के  लिए  निर्धारित  राशि  की  सीमा

 दी  गई  है  ताकि  कम  से  कम  नए  वेतनमानों  में  प्रति  मास  1,000  रुपय  तक  पाने  वाले

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  इसमें  शामिल  किया जा  और

 यदि  नहीं तो  उसके  कारण  हूँ  तथा  उनके  हितो  को  संरक्षण  देनें के  लिए  क्यां

 ही  की गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  आर०  :  तथा  संशोधित  वेतन

 मानों  में  750  रु०  तक  वेतन  पाने  लि  सरकारी  कमंचारी  किराय  की  रसीदें  पेश  किये

 बिना  मकान  किराया  भत्ता  पान ेके  हकदार  हैं  ।  750  Go  से  ऊपर  वेतन  पाने  वाले  कमंचारी
 उसस्थिति  में  मकान  किराया  भत्ता  प्राप्त  कर  सकते  यदि  उनके  द्वारा  वस्तुत :  अदा  किये  मथे
 किराये  से  इसका  औचित्य  सिद्ध  होता  हो

 चूंकि  मकान  किराया  भत्ते  का  आशय  सरकारी  कमंचारियों  को  उस  ऊंचे  के  लिए

 आंशिक  रूप  मुआवजा  देना  है  जो  उन्हें  किराये  के  आवासीय  मकानों  के  पढ़ता
 अदा  किये  गये  किराये  सत्यापन  की  आवश्यकता  उस  योजना  में  ही  निहित  हैं

 तीसरे  वेतन  आयोग  सिफारिश  की  थी  कि  मकान  के  किराये  की  रसीदों  का  सत्यापन
 ह
 q बना  feat  जाय  ।  सरकार  एक  विनिर्दिष्ट  क्तन-स्तर  तक  किराया  रसीदों

 को  देखे  बगैर  मकान  फिराया  भत्ता  प्रदान  करने  की  पुरानी  परिपाठी  रखने

 निर्णय  feat  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  750.0  रु०  की  वतन  सीमा  निर्धारित  की  गई  जो

 We  तौर
 पर  620  रु०  की  पुरानी  सीम  के  अनुरूप

 राष्ट्रीयकृत  ् बक ों  विभिन्‍न  शेणियों  के  व्यापारियों  को  ऋण

 832.  श्री  समर  गुह  :  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  fH:

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  खाद्यान्न  व्यापारियों  वनस्पति  व्यापारियों

 चीनी  व्यापारियों  तिलहन  व्यापारियों  (  तेल
 मिलरों

 और
 )

 चावल  और  गह
 मिलरों  की

 >  राज्यवार  दिये  गये  ऋणों  के  अद्यतन  आकड़े  क्या

 बैंकों  द्वारा  किसानो  को  राज्यवार  दिये  गये  ऋणों  के  अद्यतन  आंकड़  क्या  है ँ;

 (7)  क्या  छोटे  किसानो  को  ऋण  देने  के  लिए  सावधानी  बरती  गयी  और

 (a)  यदि  तो  बड़े  तथा  छोटे  किसानों  को  दिये  गये  ऋणों  के  आंकड़े

 वित्त  मंत्री  (sit  यशवंतराव
 :  fod  बक  अफ  इंडिया  के  चयनात्मक

 ऋण  नियंत्रणों  के  अन्त गत  संवेदनशील  वस्तुओ ंके  लिए  29  ors  ig 1977.0  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  ब् बकों

 द्वारा दिये  गय  ऋणों
 के  सम्बन्ध

 में
 उपलब्ध  सुचना  विवरण 1  में  दी  गई  है  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  टी ०  8063/74]
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 विभिन्न  राज्यों में  कृषि  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बको  द्वारा  दिसम्बर  1973  तक  सीधे

 दिये  ऋणों  की  बकाया  रकम  विवरण  11.0  मे ंदी  गई  है  में  रखें  Tat  ।  देखिए  संख्या

 णएल०  दी!०  8०63/:4]

 और  कृषि  के  लिए  अग्रिम  देते  समय  सरकारी  क्षेत्र के  बैंक  छोट  किसानों

 की  जरूरतों  का  उचित  ध्यान  रखते  जैसा  कि  सरकारी  क्षेत्र के  बैंकों  द्वारा  किसानों
 को

 सीध  दिये  गये  अग्रिमों  के  विवरण  111.0  के  जोतवार  आंकड़ों  से  स्पष्ट  होता है
 ।  में

 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  8063/74]

 पूर्वी  atfecata  से  आये  शरणाधियों  को  अ  नुग्रह-अनुदान  दना

 833.  श्री  समर  गुह :
 क्या  वाणिक्य  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  और  पाकिस्तान” से से  भारतीय  faosra
 cone Bi

 व्यक्तियों  द्वारा  अपनी  सम्पत्तियों  को  सम्प  त्ति  घोषित  कर  दिये  जाने  के  कारण

 अनुदान  के  बारें  में  किये  गये  दावों  के  लिए  अतिरिक्त  राशि  दे  दी  गई

 यदि  तो  दोनों  क्षेत्रों  के  दावाकर्ताओं  के  स्वोकृत  अतिरिक्त  और  )

 कुल  दावे  की  राशि के  नवोनतम  आंकड़ों  के  बारे  में  तथ्य  क्या

 दोनों  क्षेत्रों  कें  अरनिणित  दावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  दावों  को  पुरा  करने  में  अतिरिक्त  विलम्ब  से  बचने  के  लिए  कितना  समय  निर्धारित

 किया  गया  है  और  इसके  लिए  क्या  काय वा ही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  alo  :  जी  हां

 जिन  भारतोयों  कम्पनियों  ने  भूतपुर्वे  पूर्व  पाकिस्तान  में  अपनी  सम्पत्ति  गंवा  दी

 उन्हें  74 से  अनुग्रह  अनुदान  केरूप में  22.  15  लाख  रु०  की  को  भूगतान  कि  या

 जा  चुका  अब  तक  उन्हें  दिया  कुल  अनुग्रह  अनुदान  2,07,39,000  रु०  है  ।  इसी

 पश्चिम  पाकिस्तान  से  आय  दावेदारों  को  74  से  7  81  लाख  रु०  का  भूगतान  किया  FT

 चेका  है  और  उन्हें  दिया  गया  कुल  अनुग्रह  1,26,21,000  रु०  है  |

 लगभग  4500  आवेदन  पत्र  विचार  हेतु  लम्बित  हैँ  जिनमे ंसे  80  प्रतिशत  पु
 आय  दावेदारों  के  हूं  और  20  प्रतिशत  पश्चिम  पाकिस्तान से  ।

 (3)  जो  दावेदार  दस्तावेजी  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने में  असमर्थ  ह  उनके  लिए  एसे  दावों  की

 दी घ्नतापू्व क  जांच  करने  के  प्रयोजनार्थ  एक  पेनल  स्थापित  किया  गया  है  ।

 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  से  जाने  वाली  कलकत्ता  हवाई  अड्ड  पर  आने  वाली  तथा  वहां  से  होकर  जाने

 वाली  आन्तरिक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  में  सुघार

 834.  श्री  समर  गुह  :  क्या  dea  और  नागर  fanaa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग

 f  i

 कृय प  कलकत्ता  हवाई  अड्ड  से  जाने  वाली  तथा  कलकत्ता  हवाई  अह  पर  आने  वाली

 और  वहा ंसे  होकर  जाने  वालो  आन्तरिक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  में  सुघार  हुआ

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 .  क्या  कलकत्ता  से  face  आने  जाने  वालों
 तथ  क

 ||  कलकत्ता  से  पूर्वी  क्षेत्रों  में  अन्य

 स्थानों  को  जाने  वालो  उड़ानें  उक्त  क्षेत्र  मांगों  क  कि  करन ेके  लिये  Byard  और

 यदि  हां,तो  सेवाओं  में  सुधार  करन ेके  लिये  क्यो  गई  है
 ?

 Tazq  और  नागर  विमानन  मंत्री  और  इंडियन  एयरलाइन्स
 दारा  कलकत्ता  कलकत्ता  होते  हुये  अथवा  कलकत्ता  हे  परिचालित  उड़ानों  की  संख्या  में

 18  प्रति  सप्ताह  को  वृद्धि  हुई  है  ।

 और  कलकत्ता  व  दिल्ली  के  aa  को  उड़ानों  को  वर्तमान  यातयात  को

 कताओं  को  पूर्ति के
 लिये  पर्याप्त  समझा  गया  इंडियन  एयरलाइन्स  को  पूर्वी  क्षेत्र

 में
 सदिय

 में  और  अधिक  वहनक्षमता  तथा  कुछ  नई  सेवाओं को  व्यवस्या  करते की  हैं

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  रिक्त  पद

 835.  श्री  एस०  UAo  fazaai  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने
 को  कपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1973-74  और  1974-75
 के

 दौरान  प्रत्येक  राष्ट्रयकृत  बैक  द्वारा  क्लकों  तथा

 अधिकारियों  के  पदों
 के  लिए  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने

 वार  चुने  गये

 क्या  प्रत्येक  राष्ट्रोयक्त  tat  में  क्लकों  तथा  अधिकारियों  के  संवर्ग  मं  अनुसूचित  जाति

 तथा  अनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कोटा  भरा  गया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  कायें वाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्री  qTaactra  :  राष्ट्रोयकृत  बैंकों  के  पास  भर्ती
 के

 सम्बन्ध  में  सब

 ताजा  उपलब्ध  जानकारी  1973
 के

 कैलेंडर  वर्ष
 को  है  और  यह  संलग्न  विवरण

 में
 गयी

 ।

 tat
 ने  सुचित  कियां है  कि  अनुसूचित  आतित्रों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के

 लिए  निर्धारित  कोट  इन  जातियों  से  उचित  उम्मोदवार  के  न  सिलने
 के  कारण  नहीं  भरा  जा

 सका |

 नौकरियों  में  इन  जातियों  को  अधिक  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  सरकार  ने  बैंकों

 निम्नलिखित  कदम  उठाने  के  लिए  कहा  है

 (1)  atafar  जातियों  और  अतुसुचित  afer  जातियों  के  qzeqt  के  लिए  निचले

 स्तरको  अताएं  तथा  agar  के  मानक  निर्वारित

 (  2)  भर्ती  के  लिए  विज्ञापन  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  आदिम  जातियों

 के  लिए  निर्धारित  प्रतिश्रताओं  के  बारे में  स्पष्ट  उल्लेख

 (3)  जब  कभो  भो  बड़े  पैमाने  *  पर  भर्ती  को  जाय  तो  भर्ती  के  बाद  निदेशक-मण्डल के  सम्मुख

 एक  रिपोर्ट  प्रसुत  करना  जिसमें  as  द्वारा  भर्ती  किये  गये  अनुसूचित  जाति/अनु-

 सुचित  आदिम  जाति  के  भर्ती  किय  गये  उम्मीदवारों  को  संख्या  तथा  उनको  प्रतिशतता

 म॑  यदि  कोई  और
 कोटा  पूरा  गया  हो  तो  उसके  कारण  दिये

 जायें  ।

 (4)  सरंकार  को  हिदायतों  के  अतुसार  आरक्षित  पदों  के  लिए  खाल  जगहों  का  व्यापक

 प्रचार  करना ;
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 गया दिन
 है  कि  वें  अपने  काय

 लर
 (5)

 बकों
 को  यह  हिदायत  भो  wi  यालियों  को  सलाह  देकि  व

 भर्ती  सम्बन्धी  परीक्षा  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  में
 अनुसुचित  जातियों/अनुसुचित

 आदम  जातियों  के  उम्मीदवारो ंके  प्रशिश्षण के  भर्तीयूव॑  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  साथ

 सम्पक  स्थापित  किया  और

 (6)  खाली  जगहों  को  के  लिए
 उम्मीदवारो ंके

 बारे
 में  अनुसुचित  जातियों/अनुसुचित

 आदिम  जातियों  के  कल्याण  art  में  लगो  विशेष  संगठनों  को  उचित  नाम

 भे  नने  के  लिए  कहीं  करें  ।

 कुछ  बेकों  ने  केबल  अपूसुचित  जातियों/अनुसुि  त  आदिम  जातियों  के  रों  के  लिए  विद्वेष

 भर्तो की  है  ।

 faacot

 1973  से
 1973  तक  की  अवधि

 में  राष्ट्रीयकृत
 बेंकों  द्वारा  अनुसूचित

 अनसचित  आदिम  जाति  के  भर्ती  किये  गये  व्यक्तियों  के  संबंध  में  fara  विवरण

 बक  का  नाम  अधिकारी  लिपिक
 a

 1.  सेण्ट्रल  बक  आफ  इंडिया  104

 Tre.  ofa.  दि 2.  बक अ  In  ais  139

 3.  पंजाब  नेशनल  TH  145

 अफ  बड़ौद  409

 5.  यनाइटिड  कमर्शियल  बंक  11  44

 6.  केनरा  बंक  क  131

 7.  यनाइटिड  बक  आफ  इंडिया  49

 8.  देना  बक  ध  140

 farside  बक  169

 10.  यनियन  बेक  आफ  इंडिया  10  113

 11  47 इलाहा  बैंक

 12  इण्डियन  बेक  15  170

 13  बक  आफ  Taree  25

 14  इड़यन  ओवरस  जे  बक  19  139
 वट  ट

 जोड़  83  1824

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  fazat  मण्डल  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजाति  का

 प्रतिनिधित्व

 क e  कया  faee  मंत्रो  यट 36.  श्री  एस०  fazqut  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  राष्ट्रोयकृत  बेग  नि  के  नाम  क्या  है
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 प्रत्येक  बैंक  के
 लिए

 निदेशक
 मण्डल

 का  संगठन  किस  तिथि  को  किया  गया  तथा

 किस  तिथि  को  इसका  पुनर्गठन  जायेगा  ;

 क्या  इन  बैंकों  के

 ieee

 मण्डल  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 का  कोई  प्रतिनिधित्व  है  ;

 यदि  at,  तो  प्रत्येक  राष्ट्रोयकत  बैंक  में  ऐसे  प्रतिनिधियों  के  नाम  क्या  है  ?

 fara  मंत्री  यशवंतराव  )  14  राष्ट्रीयकृत  बैकों  में  प्रत्येक  बेक  के

 मौजूदा  निदेशकों  के  नाम  अनुबन्ध  में  दिये  गय  है  ।  में
 रखा  गया  देखिए  संख्या

 एल०  डी०  8064/74]

 14  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के
 प्रत्येक

 बक  के  निदेशक  मण्डल  का  गठन  11
 दिसम्बर

 1972  को  पहली  बार  राष्ट्रीयकृत  बेक  और  विविध  1970  के

 खण्ड  3  के  उपबच्वों  के
 अनुसरण  में  किया  गया  था  ।  योजना  में

 इस
 बात  की  व्यवस्था

 ह
 कि  राष्ट्रीयकृत  बैक  क

 क  न
 निर्देशक  मण्डल  में  नियुक्त  fag  बैक  और  केन्द्रीय  सरकार

 क

 अधिकारों
 तब

 तक  उस  पद  पर  काम  करेंगे  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  की  इच्छा  प्रत्येक

 राष्ट्रीयकृत  बक  के
 प्रबस्ध  निदेशक  के  पद  की  अवधि  पांच  साल  से  ज्यादा  नहीं  होगी  और

 qe  केन्द्रोय  सरकार  प्रत्यक  मामले
 रमें

 निष्चय  करेगी  और  बाकी  निदेशक  तोन  साल  से  ज्यादा

 अवधि  तक  उस  पद  पर
 काम  नहं  अतः  विभिनन  निदेशकों  की  पदावधि  अलग

 अलग  हैं
 और  किसी  राष्ट्रीयक्षत  बक

 का  एक  हो  ata  में  पुनगंठित  नहीं  किया  जाएगा  |  जसे

 और  जब  निदेशक  की  ara  अवधि  खतम  होने  वाली
 हो

 अथवा  किसी  के  जीवित  a  रहने

 था  इस्तीफा  आदि  देने  के  वारण  ama  खाली  हो  जाए  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  योजना  के

 उपबन्धों  के  अनुसार  एसे  खालो  पदों  के  भरने  के  प्रइन  Gt  विचार  किया  जाता  हैं  ।

 और  हाँ  ।  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  बोड  के
 अनुशूचित  जातियों

 रः  अनुसूचित  जन-जातियों
 के  मौजूदा  निदेशकों  के  नाम  अनबन्ध  में  दिये  गये  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  8064/74]

 बंकों  का

 837.  श्री  एस०  एम०  fazaat  क्या  facet  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ऐसे  और  अधिक  बैकों  का  राष्ट्रोयकरण  करने  ग  कोई  प्रस्ताव  है

 परिसम्पत्तियां  50  करोड  रुपये  से  है  और

 उन  sat  के  नाम  क्या  है  जिनका  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 चित्त  wat  ataaza  :  ( g  अभो  सरकार  के  पास  एसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ?

 यह  सवाल  नहीं  होता  |

 राष्ट्रीयकृत  नव्वे बक मों  में  अनसूचित  जाति  तथा  अनसूचित  जनजाति  का  प्रतिनिधित्व

 e के
 838.  श्री  एस०  QHo  faqazar  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  राष्ट्रोयकृत बैंक  के  प्रत्येक  संव  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसुचित  जनजाति  का

 प्रतिनिधित्व  कितना  है  ;  और

 इनमें  aTgraa
 जाति  तथा

 अनुसुचित  जनजाति  का  प्रतिनिधित्व  15

 दत  त्या  ह ठ हि भ
 1  प्रतिशत  लाने  के  लिये  क्या  विशष  कायंवाही  करने

 क ie  ae  दिए  द  का  प्रस्ताव  है  ?
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 लिखित  उत्तर 26  1974

 ee

 3.0
 वित्त  संत्री  यशवंतराव

 AEM)
 :  एक  विवरण  संलग्न  र  जिसमें  14

 कृत  बँकों  में  31-12-73  की  स्थिति  के  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कमंचारियों  को  कुल
 संख्या  तया  उनमें  अनुसुचित  जाति  और  अनुसुचित  आदिम  जाति  के  कमंचारियों  की  संख्या

 का  ब्यौरा  fear  गया  है  ।  में  रखा  गया  दखिये  संख्या  एल०  टी ०  8065/74]

 सरकार  ने  राष्ट्रॉयकृत  det  को  निम्नलिखित  विशेष  उपाय  करने  का  परामश

 दिया  है  :---

 (1)  जातियों/अनुसुचित  आदिम  जातियों  के  सदस्यों  के  लिए  योग्यता  और

 का  अपेक्षाकृत  मानदण्ड  निर्धारित  करना  ;

 (2)  अवीनस्थ  कमंचारियों  को  अस्थायी  निशुक्तियां  केवल  अनुसुचित  जातियों  और

 सुचित  आदिम  जातियों  के  उम्मादवारों  में  से  करना  ;

 (3)  agra  आदिम  जातियों  के  लोगों  की  भर्ती  के  लिए  तय

 की  गयी  प्रतिशतताओं  का  विज्ञापन  में  स्पष्ट  उल्लेख  करना  ;

 4  )  सरकार  को  हिदायतों  के  अनुसार  आरक्षित  पदों  का  व्यापक  रूप  से  प्रचार  करता  ;

 5)  at  बड़ी  भर्ती  के  बाद  निदेशर  DS  के  सम्मुख ्  एक  रिपोट  प्रस्तुत  करना  जिसमें

 यह  बताया  गया  हो  कि  बक  द्वारा  भर्ती  किये  अनुसूचित  अनुसूचित
 आदिम  जाति  के  उम्मीदवारों  को  संख्या  कितनी  है  और  उनकी  प्रतिशतता  यदि

 कोई  कभी  हुई  है  तो  कितनी  हुई  है  तथा  वे  कारण  बताये  गये  हो  कि  पूरा  कोटा

 क्यों  नहीं  भरा

 6)  बैकों  को  यह  परामश  भी  fear  गया  है  कि  वे  अपने  भर्ती  कार्यालयों  को  हिदायत
 करें  कि  वे  भर्ती  संबंधी  परोक्षाओं  के  लिए  अनसूचित  जातियों/अनुसूचित  आदिम

 जातियों  के  उम्मीदवारों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  खोले  गए  विभिन्‍न  राज्यों  में  भर्तीपरव॑ं  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  से  qth  स्थापित  करे ं;

 (7)  ह. त्र्कों  को  कड़ा  गया  है  कि  वे  आरक्षित  पदों  को  अनुसुचित  जाति/अनुसुचित
 ओआदिन  जाति  के  कल्याण  कार्यों  में  लगी  संस्थाओं/विशेष  संगठनों  को  दें  और

 उनसे  अनुरोध  करें  कि  वे  योग्य  उम्मीदवारों  को  भेजें  |

 बैंकों  की  सेवाओं  में  इन  जातियों  को  अधिक  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  कछ  बैंकों  ने
 केवल  2

 रत  सूचित  जातियों/अनुसुचित  आदिम  जातियों  में  से  A  विशेष  रूप  से  उम्मीदवार
 भर्ती  किये  है ँ।

 5:14  राज  सहायता  योजना  वापिस  लिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  हथकरघा  बुनकरों  द्वारा  दिया  गया  ज्ञापन

 839.
 श्री  चामचकर

 :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अखिल  WeTa  हथरूरघा  बुनकर  कांग्रेस  ने  सरकार  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत
 किया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  छूट  राज  सहायता  योजना  सबसीडी  स्कीम  )
 वापिस  लिपे  जाने  at  अनुरोध  शिया  गया  है  जिसका  कागज  सहकारों  समितियों  तथा  ace
 अधिकारों  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ;  और

 (@)  यदि  तो  अखिल  WeaTis  हथकरघा  बुनकर  कांग्रेस  द्वारा  दिए  गए  प्रस्तावों
 तथा  सुझाओं  पर  सरकार  को  प्रतिक्रिया  है  तया  Nt  मय  किस  चरण  पर  इन  पर  विचार

 ?
 हों  रहा
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 fest वाणिस्य  भंत्रालय  मं  उप  मंत्री  >
 ए  ०  ato  :  at  ।  इस  संबंध में  सरका

 को  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ।

 हथकरघा  सहकारों  समितियों  द्वारा  कपड़े  को  बिक्रो  पर  दो  जाने  वाली  छूट  के

 इसलिए सम्बन्ध  में  इमदाद  राज्य  सरकारें  अपने  वार्षिक  योजना  परिव्यय  में  से  देती  है  ।

 छूट  संबंधो  इमदाद  के  वापित  के  yea  पर  विचार  करना  इस  योजना  के  लिए

 चित  ima at  करना  र[उं  ्  |  सरकारों
 >

 का  अन्य  छथगरघा  fancy  योजनाओं  के  लिए  उपयोग

 का  कम  र  ।  के  बारे  में  उच्च-गक्ति  अध्ययन  टाम
 ह

 द्वारा  जिन  प्रष्तों  पर
 ~

 विचार  किया  गय  है  उनमें  से  यह  एक  प्रब्त  तथा  ७ द् अनल |  को  सिफारिशों  पर  विचार  किया

 जायेगा

 आबंटन  में  कटोती  का  भारतीय  qaca  विकास  fara  के  विकास  संबंधी  योजताओं  पर  प्रभाव

 840.  श्री  धामनकर :  क्या  पर्यटन  और  नागर  faataa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 (  ध्  क्या  विकास  संबंधो  आबंटन  में  कठौत  करने  के  परिणामस्वरूप  भारतीय  wea

 विकास  निगम  के  विकास  संबंधी  योजनाओं  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ;.  और

 यदि  at,  तो  किन  योजनाओं  को  स्थगित  किया  जा  रहा  है  तथा  आबंटन  में

 कटौती  कार  ने
 =>
 क  क्य  कारण  स्  |

 Q

 पर्यटन  और  नागर  fanaa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Sto  सरोजिनी  और

 साधनों  के  सोसित  होने  के  कारण  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  भारते  पयंटन  fara

 निगम  को  बजट  आबंटन  काफी  कम  कर  दिया  गया  हैं  ।  चालू  वेष  के  दौरान

 कार्यान्वित  को  जाने  वालो  कुछ  प्रस्तावित  स्कीमों  को  आस्थगित  कर  दिया  गया हैं
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ता  दिया  जाना

 841.  श्री  घामनकर  क्या  fact  मंत्रो  यद  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
 के

 कमंचा  रियों  a  महंगाई  भत्ता  देने  के  we  पर  गठराई  से  विचार  करने  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 के  सरकारी  उपक्रमों  और  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों  महंगाई  भत्ता

 देने  के  लिये  एक  राष्ट्रय  नोति  निश्चित  करने  हेवु  एक  समिति  को  स्थापना  करने  का

 प्रस्ताव  हैਂ  ?

 fact  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  आर०  :  फिलहाल  सरकार  के  समक्ष

 ऐसा  कोई  प्रस्वाव  नहीं  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  विभिन्‍न  उद्योगों  तथा  केरल  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम

 को  ऋण  दिया  जाना

 842.  श्री  aqrawe  रवि  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृप  करेंगे  कि

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  भारतोय  औद्योगिक  विकास  बैक  ने  विभिन्‍न  उद्योगों

 तथा  केरल  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  को  कुल  कितनों  राशि  दो  है  ;  और

 उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिसके  लिए  केरल  से  ऋण  के  लिए  alaqza-

 qa  VAM  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  पास  अनिणित  पड़े  हैं  ¢  उन  पर  निणंय  कंब  तक

 लिया  जायगा  ?
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 faa  मंत्री  यशवंतराव  चव्हाण  सम्भवत  सूचना  भारतोय  औद्योगिक

 fama  बैंक  द्वारा  केरल  में  ओद्योगिक  कम्पनियों  को  दो  गयी  facta  सहायता  के  बारे  में

 मांगी  गय  है  पिछले  तीन  चित्त  वर्षों  अर्थात  1971-72,  1972-73  और  1973-74

 के  भारताय  औद्योगिक  विकास  बक  ने  केरल  में  विभिर्नत  औद्योगिक
 कम्प

 नियों  को  जो

 > fata  सहायता  स्वोकृत  की  और  वितरोत  को  उसका  ब्यौरा  इस  प्रकार  घ्

 {  लाख \  रुपयों  में  )

 वित्त  ag  वित्तीय  सहायता

 परा  ना  नाव  ययी  बा  ण्  बल  ना  ना  ae  et  न्  ा
 )

 स्वी  कृत  वितरित

 1971-72  267.94  168.

 1972-73  e  698.12  241.92

 1973-74  337.61  398.24

 tt re  es  et  —  me  ed  an

 जोड़  e  1303.67  808.53

 उपर्युक्त  वित्तीय  सहायता  में  से  केरल  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  दारा  प्रायोित

 प्रवरधित  पांच  औद्योगि  इकाइयों  को  सीधे  स्वीकृत  को  गयी  तथा  वितरित  की  वित्तीय

 सहायता  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 (  लाख  रुपयों में  )
 _

 सहायता
 ey  el  eg  en  ne  te  me ce  me  my  व faa  ag

 (  अप्रैल-माचे )  स्वीकृत  वितरित  1

 1971-75  80.  00  8.00

 1972-73  e  73.70  7.88

 1973-74  25.00  103.09

 जोड़  178.70  118.97

 अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गयो  है  ।  में  रखी  गई  y

 देखिये  संख्या  एल०  डी०  8066/74]

 की  गई  रकमों  में  पहले  को  स्वोकृतियों के  सम्बन्ध  में  किये
 गये  भुगतान  भी

 शामिल  है  |
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 Written  Answers  Sravana  4,
 1896

 (Saka)

 इलेक्ट्रानिक  उपकरणों  का  निर्यात

 843.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  से  इलैक्ट्रानिक  उपकरणों  का  निर्यात्त  बहुत  बढ़ाया

 जा  सकता  है  बशर्तें  कि  हम  बहुत  कम  लागत  पर  एसे  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  केरल
 राज्य  में  विद्यमान  अनुकूल  परिस्थितियों  का  लाभ  उठायें  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  पहले  ही  की  गई  अथवा  की  जाने  वाली
 कार्यवाही  की  मुख्य  बातें  क्या

 वाणिज्य  संत्रालय  मं  उपमंत्री  (sit  ए०  सी०  :  तथा  इलैक्ट्रानिक
 उपस्करों  के  निर्यात  में  वृद्धि  का  रुख  है  ।  1972-73  के  दौरान  हुए  4.  69  करोड़  रु०

 के  निर्यातों  की  तुलना  में  73-74  का  अनुमानित  निष्पादन  9.21  करोड़  रु०  का  है

 इलैक्ट्रानिक  माल  का  निर्यात  एक  उपर्युक्त  स्वदेशी  उत्पादन  आधार  पर  निर्भर  करता  है
 निर्यात  नीति  के  संबंध  में  विभिन्न  बातों|  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  जैसे  कि  प्रौद्योगिकी
 कच्चा  माल  श्रम  संबंधी  उत्पादन  की  कुल  लागत  आदि  ॥

 केरल  सरकार  ने  राज्य  में  इलैक्ट्रानिक  उद्योगों  के  संवर्धन  हेतु  एक  इलैक्ट्रानिक  बिकास

 निगम  की  स्थापना  की  है  ।  निगम  को  बहुत  सी  किस्म  के  इलैक्ट्रानिक  संघटक/उपस्कर  के

 विनिर्माण  के  लिए  अनेक  लाइसेंस/आशय  पत्न  जारी  जा  चुके  हैँ  ।  इन  एककों  में  से  कुछ
 fata  अभिम ्  ख  पेंग  |  इस  निगम  को  अन गुसंधान  तथा  विकास  एकक  के

 रूम
 में  विज्ञान

 तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  में  qatar  भी  किया  गया  है  ।

 tas  का  निर्यात

 844.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अब  तक  कुल  कितनी  मात्रा  में  प्राकृतिक  रबड़  का  निर्यात  किया  गया  और

 आगामी  महीनों  में  इसके  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ;  और

 नई  नीति  से  प्राकृतिक  रबड़  का  मलय  स्थिर  करने  में  और  छोटे  उत्पादकों  को

 कहां  तक  सहायता  मिली  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  vo  सी०  हाल  ही  में  3000  मीटरी  टन

 प्राकृतिक  रबड़  का  निर्यात  किया  गया  है  ।  और  अधिक  निर्वात  के  अवसर  अच्छे  नहीं
 क्योंकि  प्राकृतिक  रबड़  का  विश्व  बाजार  के  मूल्य  स्वदेशी  बाजार  के  मूल्य  से  कम  हैँ  ;  और

 रबड़  के  छोटे  उत्पादकों  को  सरकार  द्वारा  अधिसुचित  न्यूनतम  मूल्य  से  अधिक

 मूल्य  मिल  रहा  है

 सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  विदेशी  विमानों  का  उपयोग

 श्री 84  5.  महापात्र  क्या  qaza  और  नागर  fanaa  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  के  अधिकारी  विदेशों  में  जाते  हुए  अनेक  बार  एयर  इंडिया

 विमान  सेवाओं  का  उपयोग  न  कर  विदेशी  विमान  सेवाओं  का  उपयोग  करते  और

 क्या  बिदेशी  विमान  कम्पनियां  यात्रियों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  अवैध  रूप

 से  भारी  रिया  यत  द्  हैं  ह
 9
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 26  1974  लिखित  उत्तर
 ा

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  :  एसे  निर्देश
 विद्यमान

 हँ
 कि  बिदेश  जाने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  को  यथा  संभव  एयर-इण्डिया  की  सेवाओं  का

 योग  करना  चाहिए  ।  जिन  स्थानों  के  लिए  एयर-इण्डिया  अपनी  सेवाएं  परिचालित

 नहीं  करते  अथवा  जब  UAL-Aiwsgy  की  सेवाओं  पर  सीटें  पहले  ही  बुक  हो  चुकी  हों  तो

 विदेशी  विमान  कम्पनियों  द्वारा  यात्रा  करने  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  ।

 एसा  विश्वास  किया  जाता  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियां  यातायात

 को
 अपनी  ओर  आकर्षित  करने  के  लिये  अनुमोदित  किरायों  में  अनुच्ति  रुप  से  कटौती  करती

 ह

 पांचवीं  योजना  से  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  की  योजना

 846.  श्री  TAAAaT  महापात्र  :  क्या  gaze  और  नागर  विभानन  मंत्री  बताने
 ७५  कि की  कृपा

 क्या  पर्यटन  विभाग  को  वर्ष  1971-72  और  1972-73  में  कुछ  लाभ  हुआ  है  ;
 ञ

 क्या  सरकार  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये
 योजनायें  तैयार  कर  रहीਂ  है  ?

 aac  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ससेजिनी  पर्यटन

 विभाग  एक  वाणिज्यिक  उद्यम  नही ंहै
 ।  ऐसे  वाणिज्यिक  काय  भारत  पयंटन  विकास  निगम  दवारा

 किए  जात ेहैं  जोकि  भारत  सरकार  दवारा  गठित  एक  सरकारी  क्षेत्र  का  उद्यम  है  ।  इस
 निगम  ने  1971-72  तथा  1972-73  के  दौरान  fers  से  क्रमशः  1.69

 लाख  रुपए  तथा  29.64  लाख  रुपए  का  लाभ  कमाया  ॥

 हां  ।

 पुस्तकों  का  faata  उचित  माध्यस  द्वारा  करने  योजना

 847-  श्री  हरि  किशोर  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुस्तकों  का  निर्यात  उचित  माध्यम  से  करने  सम्बन्धी  योजना  में  कोई  ठोस
 प्रगति  हुई  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  a  उपमंत्री  ए०  ato  जाजं  -  पुस्तकों  का  निर्यात

 कृत  करने  की  कोई  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 इंडियन  एयर  लाइन्स  में  ‘Wat  बस ह  सेवा  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 848.  श्री  हरि  किशोर  fag
 :  क्या  cdzq  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 क्या  इंडियन  एयर  लाइन्स  300  यूरोपियन  एयर  बसਂ  सेवा  आरम्भ  करने

 का  प्रस्ताव

 यदि
 तो

 उक्त  विमान  प्राप्त  करने  की  शर्तें  क्या  हैं  ?
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 Written  Answers  July  26,  1974

 waza  और  नागर  विमानन  मंत्री  (att  TIRARTAT )  :  और  इंडियन

 लाइंस  के  विमान-वेडे  की  अभिवृद्धि  करने  के  लिए  खरीदे  जाने  वाले  अतिरिक्त  विमानों  के

 प्रकार  तथा  संख्या  के  प्रश्न  की  जांच  की  जा  रही  तथा  इस  प्रक्रिया  के  दौरान  अन्य  विमानों

 के  साथ-साथ  जैसे  चौडी-बाडी  वाले  विभानों  को  भी  अध्ययन  किया  जायगा  |

 दिल्‍ली  में  सोना  जाना

 849.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंग  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  एक  साहुकार  के  घर  से  5  लाख  रुपये  की  कीमत  का  सोना  पकड़ा

 यदि  a,  तो  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  गिरफ्तारियां  की  गई  हैं  ;  और

 क्या  देश  में  अन्य  लोगों  के  पास  गैर-कानूनी  रूप  से  छिपा  सोना  पकड़ने  के  तरीकों

 का  पता  करने  के  लिये  एक  जांच  समिति  की  स्थापना  की  गई  है  ?

 ~
 face  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क०  आर०  :  दिल्‍ली में  एक  व्यक्ति

 के  निवास  स्थान  से  2  1974  को  स्वर्ण  अधिनियम के  अन्तर्गत  लगभग

 4,  64,430.  रु०  मूल्य के  कुल  86,500  ग्राम  शुद्ध  सोना  तथा  14,309.  000  ग्राम  सोने  के

 पकड़े  गये  थे
 |

 अब  तक  की  गयी  पुछताछ  से  यह  संकेत  नहीं  मिलता
 कि  यहँ  व्यक्ति

 महाजनी  का  कॉम  करनेवाला  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  गई  है  ।

 नहीं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  ऋण

 850.  श्री  नवल  किशॉर  दार्मा  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  को  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ से  नया  ऋण  प्राप्त  होगा  ;

 यदि  तो  उक्त  भारत  को  कब  तक  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ;

 उक्त  ऋण  का  उपयोग  किस  प्रयोजन  के  लिए  किया  ak

 राजस्थान  में  उक्त  ऋण  का  कितना  हिस्सा  व्यय  किया  जायेगा  और  वह  राशि

 किन  विकास  कार्यों  पर  व्यय  की  जायेगी  ?

 वित्त  मंत्री  WaAATTA  से  सदस्य  का

 राजस्थान  की  दोनों  परियोजनाओं  चम्बल  सिंचाई  क्षत्र  विकास  परियोजना  और

 cal  जस्थान  नहर  सिंचाई  क्षेत्र  विकास  परियोजना  के  लिए  भारत  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण
 और  विकास  बैंक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  मांगी  गयी  सहायता  की  ओर  ॥

 पहली  परियोजना  के  लिए  3.39  करोड़  रुपये  (5  करोड़  20  लाख  अमरीकी
 के  एक  ऋण  के  लिए  19  1974  को  बैक  के  साथ  गये एक  करार  पर  हस्ताक्षर

 किय  ७
 थे  इस  ऋण  की  रकम  का  उपयोग  राजस्थान  राज्य  चम्बल  सिचाई  परियोजना

 क्षत

 कोटा  और  बुन्दी  जिलों  में  पड़ता  है  )  में  मौजूदा  सिचाई  सड़क  gas
 वनरोपण  और  भूमि  कटाव  उवंरक  जलीय  धास-पात  फार्म  पर

 उसके

 विकास  के  संबंध  में  कमंचारियों  के  प्रशिक्षण  ,  जलविज्ञान  तालाबों  के  रखने

 और  ननन्द  इस्तेमाल  ,  नालियों  की  डिजाइन  और  फार्म  पर  तामीरी  के  काम  के  विर्माण

 पर  जायेगा  |
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 लिखित  उत्तर 4  1896.  (7)
 ee  ee  nn in  rn  य ि  वि

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  दूसरी  परियोजना  के  लिए  लगभग  62.25  करोड़  रुपये

 (8.30  करोड़  अमरीकी  का  ऋण  देने  के  लिए  राजी  हो  गया है  ।  किन्तु  ऋणकरार

 पर  अभी  हस्ताक्षर  fea  जाने  हैं  ।  इस  ऋण  की  रकम  का  राजस्थान  नहर

 योजना  के  सिंचाई  aa  गंगानगर  जिले  में  पड़ता  में  भूमि  नहरों  के  भीतरी

 किनारों  पर  अस्तर  सड़क  उवंरक  सफाई  के  लिए  जलपूर्ति
 की  व्यवस्था  के  सहायक  सेवाओं  की  कृषि-अनुसंधान  और  विस्तार  को  age
 बनाने  के  लिए  किया  जायेगा  ।  आशा  है  कि  यह  30  1980  तक  पुरी

 हो  जायेगी  |

 अकाल  राहत  कार्यों  के  लिय  राजस्थान  को  वित्तीय  सहायता

 851.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राजस्थान  सरकार  को  अकाल  की  स्थिति  का  मकाबला  करने
 के  लिये  गई  वित्तीय  सहायता  और  अनुदानों  का  अद्यतन  ब्यौरा  क्या  है  ;

 राजस्थान  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  कोष  से  कितनी  धनराशि  खरच

 राजस्थान  के  अकाल  पीड़ित  क्षेत्रों  में  स्थायी  किस्म  के  कुछ  विकास  कार्य  किय
 गय  श

 ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उक्त  योजनाओं  पर

 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 fara  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  आर०  :  राजस्थान  सरकार  को

 सुखा  तथा  बाढ़  से  राहत  पाने  के  सम्बन्ध  में  aq  के  लिए  1972-73  और  1973-74  में

 कुल  49.  50  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  गयी  थी  जिसमें  से  17.  62

 करोड़  रुपया  अनुदान  के  रुप  में  तथा  31.  88  करोड़  रुपया  ऋण  के  रुप  में  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  सुचना  है  कि  उसने  1972-73  और  1973-74  में  सुखा a.
 सहायता  कार्यों  पर  58.14  करोड़  रुपये  खर्च  किये  ह्

 और  राज्य  सरकार  ने  सुचना  दी  है  कि  उसने  1972-73  और  1973-74
 केवल  सहायता  कार्यों  पर  ही  कुल  48.95  करोड़  रुपये  खर्च  किये  हैं  ।  राज्य  सरकार

 ने  सूखा  कार्यों  के  बारे  में  जो  स्थायी  प्रकार  के  कार्य  हाथ  में  लिये  zs द्धि  उनकी  मुख्य  मदें
 ये  थीं--राजस्थान  नहर  लघु  बन  कुओं  का  गहरा

 नलकूप  आदि  की  खुदाई  के  काम  में  अतिरिक्त  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  करांना  |

 विदेशों  में  कॉफी  का  निर्यात

 852.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ड
 >  +  पके क्या  लेटिन  अमरीकी  देशों  a  | हि  be रेशों  को  का  फी  का  निर्यात  बन्द  कर  दिया  है  ह

 ञ

 यदि  तो  विदेशों  को  कॉफी  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  क्या  काथवाही

 कर
 रही

 है  !
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 जाणिज्य  मंत्रालय  a  उप  मंत्री  {  श्री  Go  पी०  :  समाचार  है  कि  कुछ
 लेटिन  अमरीकी  देशों  ने  कॉफी  के  ad r

 आधार  बन्द  करने  का  विनिश्चय  कियाਂ  है

 की  काफी  की  कीमतें  गिर  रही  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  स्थिति  पर  ध्यानपुबवंक  निगरानी  रखी  जा  रही  है  और

 कीमत  की  पर्याप्तता  से  संगत  रहते  हुए  भारत  से  कॉफी  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  हर  कोशिश

 की  जाएगी  ॥

 ब्रिटेन  को  चाय  के  निर्यात  में  गिरावट

 853.  श्री  ई०  वी०  fad  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fF:

 क्या  वर्ष  1971-72  और  1972-73  के  दौरान  ब्रिटेन  को  चाय  का  निर्यात  स्थिर

 रहा है

 यदि  तो  चाय  के  निर्यात  में  प्रतिस्पर्धा  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  कायंवाही की  है  ;  और

 किस  देश/दिशों  से  भारतीय  चाय  को  चुनौती  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 =r=
 वाणिज्य  daria  में  उप  मंत्री  go  ato  UST  जी  a

 ह
 ब्रिटेन  को  चाय  का  निर्यातਂ  हेतु  उठाये  गए  कुछ  कदमਂ  इस  प्रकार

 ह

 (1)  ब्रिटेन  में  प्रमुख  पैकरों  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  प्रमुख  रूप  से  भारतीय  चाय  ब्लेडों

 का  संवर्धन  करने  हेतु  ब्रिटेन  स्थित  उक्त  पैकरों  के  साथ  मिलकर  संयुक्त  संवर्धनात्मक  योजनाएं

 आरंभ की  गई  है  ।

 (2)  लंदन  चाय  केन्द्र  को  एक  संवर्धेनात्मक  are  के  रूप  में  और  अधिक  उत्पादक  बनाने

 हेतु  उसका  सुधार  करने  के  विचार  से  एक  सलाहकार  की  नियुक्ति  ।

 (3)  राष्ट्रमण्डल-सचिवालय  से  कहा  गया  है  कि  वे  चने  हुए  जिनमें  ब्रिटेन  भी

 शामिल  चाय-संवर्धन  का  लागत-लाभ-अध्ययन  करने  की  परियोजना  के  लिए  वित्त  व्यवस्था

 करें  ।

 हाल  के  कुछ  महिनों  में  लन्दन  में
 हुई  नीलामियों  में  भारतीय  चाय  की  कीमतों  में  पर्याप्त  वृद्धी  हुई

 है  और  आशा  की  जातीਂ  है
 कि  ब्रिटेम  को  निर्यात  किये  गये  चाय  से  और  अधिक  विदेशी

 मुद्रा  अजित  होगी  |  अन्य  उत्पादक  देशों  के  साथ  मिलकर  मिले-जुले  प्रयास  भी  किये  जा  रहे  हैं  ।

 भारतीय  चाय  को  अन्य  चाय  उत्प  a  से  कि  केन्या  तथा  इंडोनेशिया  से

 प्रतियोगिता  करनी  होती  है  ।

 en  et
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 26  1974
 ०  ही

 पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 बचत  बेंक  सरकारी  बचत  प्रमाण  पत्र  आय  बीमा  कारबार  )
 भारतीय  wie  de  acta  जोखिम  बीमा ~

 |:  ह  {  acta  जोखिम  (sata)  बीमा  अधिनियम  के  अवीन  अधिसूचनायें  और  awart

 कम्पनी  (staal  का  ada  तथा  अधिनियम  के  atata  प्रतिवेदन

 में  सभा  पटल  पर  निम्नलिखित वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब्प्०  झार०

 पत्र  रखता हूं  ।

 सरकारी  बचत  age  अधिनियम  1873  की  धारा  15  की  उपधारा  (3)  अन्तर्गत

 प्रति  —— निम्नलिखित  अधिसुचनाओं  तथा  अंग्रेजो  की  एक-एक

 भारत के  राजपत्र डाक  घर  बचत  बेक  1974,  जो

 दिनांक  25  1974  में  अधिसुचना  संख्या  सा०  सां०  नि०  506  में  प्रकाशित

 हुए थे  ।

 डाक  घर  बचत  बैंक  1974,  जो  भारत के  राजपत्र

 दिनांक  1  1974  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  ato  fro  530  में  प्रकाशित

 हुए थे

 डाक  घर  बचत  बैंक  1974  0  जो  भारत  के  राजपत्न

 584  में  प्रकाशित दिनांक  15  1974  में  अधिसुचना  संख्या  सा०  सां०  नि०

 हुए  थे
 ।

 डाक  घर  बचत  बैंक  1974,  जो  भारत  राजपत्र  दिनांक

 13  1974  में  अधिसुचना  संख्या  ato  ato  fro  735
 में  प्रकाशित

 हुए  थ  |

 डाक
 घर  बचत  बैंक  1974,  जो  भारत  के  राजपत्र

 ह दिनांक  13
 1974

 में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  736  में

 में  प्रकाशित हुए  थे

 में  wa  गये  ।  दखिए  संख्या  एल०  टो०  &046/74]

 सरकारी  बचत-प्रमाण-पत्न  1959  की  धारा  12  की  उपधारा  (3)  के
 अन्तर्गत  डाक  घर  बचत  प्रमाण-पत्र  1974  (farat  तथा  अंग्रेजी
 की  एक  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  13  1974  में  अधिसुचना  संख्या  ao

 | सां०  737  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  [watag  में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०  टी०

 804 ्र  74]

 सामान्य  बीमा
 कारबार -  1972  की  धारा  39  की  उपधारा

 (3)  के  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  (ferdt  तथा  अंग्रेजी  एक-एक
 प्रति

 सा०७  जाण  1585  जो  भारत  के
 राजपत्र  दिनांक  22  1974  में  प्रकाशित

 हुआ था
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 आ०  1660  जो  भारत  के  राजपत्न  दिनांक  6  1974  में  प्रकाशित

 हुआ  था  जिसके  दूंवारा  भारत  के  राजपत्र  दिदांक  29  1972  में

 में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं प्रकाशित  अधिसुचना  संख्या  ato  ato  771

 [warera  में  रखे
 देखिए

 Wo  एल०
 eo

 8048/  74]

 सामान्य  सीमा  कारबार  )  1972  की  धारा  17  के  अन्तगंत

 सामान्य  बीमा  लिपिक  तथा  अधीनस्थ  कर्मचारीवुन्द  के  घेतनमानों  तथा  सेवा  की

 अन्य  शर्तों  का  युक्तियुक्त  करण  तथा  पुनरीक्षण )
 1974  संस्करण  की

 एक  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  27  1974  में  अधिसुचना  संख्या  सा०  आ०

 326  तथा  दिनांक  29  1974  के  भारत  के  राजपत्र  में  सां०

 आ०  1607  में  प्रकाशित  हुई  थी  में  रखे  गये  ।  देखिए  स०  एल०  टी०

 8049/74]

 भारतीय  स्टेट  बैंक  1959  की  धारा  62  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तर्गत  सहायक  बेक  निदेशकों  की  नियम  1974

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  भारत  के  usa  दिनांक  29  1974

 अधिसुचना  संख्या  ate  ato  400  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में
 रखे  गये

 देखिए  do  एल०  eto  8050/74]

 आपात  जोखिम  बीमा  1971  की  धारा  5  की  उपधारा  (6)  के

 अन्तर्गत  आपात  जोखिम  बीमा  स्कीम  1974  (ferat  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  26  1974  में  अधिसूचना
 संख्या  ato  ato  388  में  प्रकाशित  हुई  थी

 आपात  जोखिम  (ST#4 )  बीमा  1971  की  धारा  3  की  उपधारा  (7)

 के  अंतर्गत  आपात  जोखिम  बीमा  स्कीम  1974  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  26  1974  में

 सुचना  संख्या  साँ०  आ०  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  Wo  एल०  दी ०  8051/74]

 बैंककारी  कम्पनी  अजन  तथा  1970  YT  धारा

 10  की  उपधारा  (8)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  तथा  संस्करण

 की  एक  एक  प्रति  ——

 सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यक्रम

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 प्रतिवेदन  ।

 बैंक  आफ  इण्डिया  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  aa उन  पर  लेखापरीक्षक

 की  प्रतिवेदन  ।

 पंजाब  नेशनल  बैंक  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण

 कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बर  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 at  प्रतिवेदन ।
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 क्रायकरण बैंक  आफ  बड़ौदा  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 .  के

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक
 al  प्रतिवेदन  |

 यूनाइटेड
 कमेशियल  बैक  के  31.0  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 कार्यकरण  कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  तथा उन  पर
 लेखापरीक्षक  प्रतिवेदन  ।

 कारा  बंक  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  तथा

 कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 waa  ।

 युनाइट
 वेक  आफ  इंडिया  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 कार्यकरण  तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिबंदन  |

 )
 देना  am के  31  1973  को  समाप्त हए  ay  के  कार्यकरण  तथा

 कलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 बदन t

 कायकरण  तथा सिन्डिकेट  बक  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  लेखे  तथा  डन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  |

 )
 यूनियन  बंक  आफ  इंडिया  के  31  1973  BY

 समाप्त  हुए  वर्ष  के

 कार्यकरण  तथा
 सम्बन्धी

 लेखे  कथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवदनਂ  |

 इलाहाबाद  बक  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 का  प्रतिवेदन  |

 2 न्डियन  बक  के  31  दिसम्बर  1973  को  समाप्त  ल  वर्ष  कार्यकरण
 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्सम्बन्धी  लेखे  '  उन  पर  लेखापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ॥

 बक  ait  महाराष्ट्र के  31  1973  को  समाप्ट  हुए  वर्ष  के

 करण  तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  तत्संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 इंडियन  ओवरसीज  बंक  के  31  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 करण  लथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिंवे दन  त्सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  oe
 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 [watery  म  TH  गय  ।  दखिए  स०  एल०  टो०
 .8052/  74]
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 मन्त्रियों  दारा  दिए  गए  वंचनों  आदि  पर  सरकार  दवारा  को  गई  कार्यवाही  को  Tals

 वाला  विवरण

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  बी०  :  में  लोक  सभा  के  विभिन्न

 सवों  के  दौरान  मंत्रियों  दूवारा  दिये  गये  वचनों  तथा  की  गयी  प्रतिज्ञाओं  पर  सरकार

 को  गयी  कायंवाही  संबंधी  निम्नलिखित  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता
 हूं

 ——

 चौथी  लॉक  सभा

 विवरण  संख्या  39  चौथा  1968

 विवरण  संख्या  34  पांचवां  1968

 विवरण  संख्या  35  सातवां  1969

 विवरण  संख्या  35  आठवां  ad,  1969

 विवरण  संख्या  35  नवां  1969

 (@:)  विवरण  संख्या  38  दसवां  1970

 विवरण  संख्या  24  ग्यारहवां  1970

 विवरण  संख्या  28  +  बारहवां  1970

 पांचवी  लॉक  सभा

 विवरण  संख्या  30  .  दुसरा  1971

 विवरण  संख्या  20  तीसरा  1971

 विवरण  संख्या  21  चौथा  1972

 विवरण  संख्या  15  क  पांचवां ad,  1972

 (A@%8)  विवरण  संख्या  13  .  छठा  1972

 विवरण  संख्या  14  सातवां  1973

 73 fg विवरण  संख्या  आठवां  1

 नौंवां  1973 विवरण  सख्या  6

 )  विवरण  संख्या  3,  4  और  5  दसवां  1974

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo  8  0  53/74]

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  Committee  on  Government
 Assurances  had  given  its  ruling  some  months  back  that  the  assurances  given  by  the  Gov-
 ernment  must  within  three  months.  Ihad  asked.a  question  on  1st  August
 last  year  and  it  was  stated  in  response  to  that  question  that  the  information  was  being  col-
 lected.  I  again  asked  that  question  on  21st  of  November,  1973.  It  was  stated  then  that  the
 information  is  very  yoluminous  and  it  was  being  collected.  The  question  was  asked  initially
 on  ist  of  August,  1973  and  complete  one  year  has  elapsed  since  then.  would  most
 humbly  request  you,  Sir,  that  you  should  give  strict  direction  that  unless  permitted  by
 the  speaker,  allthe  assuarnces  must  be  implemented  within  three  months.  You  may  extend
 this  period,  द्  youthink  that  moretimeis  absolutely  necessary.

 श्री  एस०  एम०  बनर्जों  :  पिछले  सत्र  में  प्रस्ताव  पर  रात  डेढ़
 बजे  तक  चर्चा  हुई  va  वक्‍त  उन  रेल  की  समस्या  प्रकाश  डाला  war

 जिनकी  नौकरी  समाप्त  कर  दी  गई  थी  या  जिन्हें  जेल  की  सजा  दी  गई  थी  ।  तब  रेल

 मंत्री  ने  यह  स्पष्ट  और  दृढ  आश्वासन  दिया  था  कि  रेल  कर्मचारियों  को  परेशान  नहीं  faz T
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 26  1974  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर

 घ्यान  दिलाना
 ना

 ~ ATAAT |  सामान्य  स्थिति  को  फिरसे  लाने  के  लिए  स्वेसम्म्त्ति  से  हड़ताल  28  को  वापस

 ले  ली  गई  हमें  कल  परसों  पता  चला  कि  उन  आश्वासनों  को  अभी  तक  पूरा  नहीं

 किया  गया  मं  आपसे  अनुरोध  करूंग  कि  आप  रेल  म  ar  से  इस  बारे  में  वक्तव्य

 के  कहें  कि  आश्वासनों  को  पूरा  क्यों  नहीं  किया  मैँ  संसदीय  कायें  मन्त्री  से  भी

 अनुरोध  करूंगा  कि  वह  मस्ती  महोदय  को  हमारी  भावनाओं  से  अवगत  करायें
 ।

 Shri  Madhu  Limaye  Sir,  you  have  not  given  your  ruling  on  the  issue  raised  by
 me?

 Mr.  Speaker  I  would  have  to  give  a  thought  to  it  first.

 at  के०  रघुरमेया  :  किसी  मन्त्री  विशेष  के  बारे  में  प्रश्न  होने  से  उसे  स्थगित  करने

 का
 कोई  प्रश्न ही  नहीं  हम  तीन  महीने  की  अवधि  मे  आश्वासनों  को  पूरा  करने  का

 भरसक  प्रयास  करते  परन्तु  कुछ  मामलों  मं  यह  सम्भव  नहीं  हो  पाता
 ।  हम  ऐसे  मामलों

 मे  शीघ्र  कार्यवाही  करने  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 राज्य  सभा  से  सन्देदा

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SAB  HA sw

 ..  सहासचिव  :  में राज्य  सभा  के  महासचिव  a  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की  सूचना  देता

 कि  राज्य  सभा  ने  22  1974  की  अपनी  बेठक  में  भारतीय  तार

 1974  पास  कर  दिया  है  ।
 ~e

 कि  राज्य  am  ने  23  जुलाई  1974  की  अपनी  dom  में  रामपुर
 रजा

 पुस्तकालय
 1974  पास  कर  feat  है  ।

 तामा  at  re  nes  rns  me  es,

 संभा  द्वारा  पारित  रुप  में

 BILL,  AS  PASSED  BY  RAJYA  SABHA

 Relate:  श्रीमानूजी
 मेँ  निम्नलिखित  विधेयक  राज्य  सभा  दुबारा  पास  किये  गये  रूप  में

 पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  तार  1974

 (2)  रामपुर  रजा  1974

 पटसन

 अविलंबीय  लोक  महत्त्व के  विषय  क़ी  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 महाराष्ट्र  तया  पश्चिम  बंगाल  मं  आदिवासियों  पर  अत्याचार  के  समाचार

 at  मधु  दण्डवते  )  :  मैँ  निम्नलिखित  लोक  महत्व  के  विषय  की
 ओर  ग ८ [e  मन्ती  का  ध्यान  दिलाता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बारें  में  एक
 वक्तव्य दें  3

 > तथा  पश्चिम  बंगाल  में  आदिवासियों  को  अपनी
 -  कृषि  ate  =|  जबरन  azar

 fer  जाने  उन  पर  पुलिस  अत्याचार  का  समाचार  26.0
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 Calling  Attention  to  Matter  of  July  26,  1974

 Urgent  Public  Importance

 ——  ee

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  राज्य  सरकार  से  प्रप्त

 के  अनुसार  धूलिया  जिले  की  दो  बन  डिवीजनों  में  वन  भूमि  पर  बड़े  पैम्गने  पर  अतिक्रमण

 हुआ  15  1974  को  इन  दो  बन  डिवीजनों  में  लगभग  7719  एकड़  बन  भूमिਂ
 पर  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  ग्या  था  ।  बन  विभाग  द्वारा  उस  क्षेत्र  को  खाली

 करने  के  सभी  प्रयास  असफल  अतः  वन  विभाग  ने  राज्य  आरक्षित  पुलिस  की  सहायता
 से  2023  एकड़  भूमि  खाली  करवा  अनाधिकार  प्रवेश  आवासीय  उद्देश्य  के  लिए  नहीं  था

 और  इसलिए  किसी  भी  आदिवासी  परिवार  को  उसके  निवास  स्थान  से  बेदखल  नहीं  किया

 राज्य  सरकार  ने  यह  भी  बताया  है  कि  राज्य  आरक्षित  पुलिस  द्वारा  दमन  की  कार्यवाही

 का  समाचार  निराधार  राज्य  सरकार  उन  लोगों  के  जिन्होंने  वनभूमि  में  अनाधिकार

 प्रवेश  किया  रोजगार  तथा  जीविका  जमीन  की  व्यवस्था  केर  रही  उस  क्षेत्र  में  सड़क

 भू  वनरोपण  आदि  की  21  लाख  was  की  एक  योजना  कार्यान्वित  की  जा

 रही

 सरकार  को  इस  क्षेत्र  में  आदिवासी  लोगों  की  भूमि  के  हस्तांतरण  की  समस्या  का  पता

 राज्य  सरकार  ने  हम  सुचित  किया  है  कि  ag  महाराष्ट्र  भूमि  राजस्व  संहिता  को  समुचित

 ढंगे  से  संशोधन  करने  का  विचार  कर  रही  है  ताकि  आदिवासी  लोगों  के  हितों  की  रक्षा

 हो  सक े।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिल
 में  धरग्राम  aa  के  आदिवासी  लोगों  को  उनकी  कृषि  भूमि  से  बेदखल  करने  के  बारे  में

 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  सम्गचार  के  सम्बन्ध  में  वास्तविक  जानकारी  gfra  करें ।

 at  aa  दण्डवत  :  महाराष्ट्र  और  oad  बंगाल  में  आदिवासियों  के  बेदखल  किये  जानें

 और  उन  पर  पुलिस  के  aaa  अत्य।चार  और  दमन  से  जो  गम्भीर  स्थिति  पदा  हो  गई

 उसका  मनितीय  मंत्री  के  वक्‍कब्य  से  पता  नहीं  चलता  महाराष्ट्र  के  आदिवासी  क्षेत्रों  जसे

 चंद्रपूर  जिला  और  धुलिया  जिले  में  आदिवासियों  का  गम्भीर  आन्दोलन  च्ल  रहा  है  |

 26  1974  को  fava  377  के  अधीन  महाराष्ट्र  के  विदर्भ  के  मानिकगढ़
 में  हरिजनों  और  अन्यਂ  जनजातियों  पर  अत्याचार  का  मामला  उठाया  था  ।  उस

 समय  मेंने  यह  मांग  की  थी  कि  अनुसूचित  जातियों  और  जननातियों  केन्द्रीय  आयुक्त
 उस  क्षेत्र  के  हरिजनों  के  आन्दोलन  का  मौके  पर  जाफर  अध्ययन  अनुसूच्ति
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  संसदीय  समिति  को  मामले  की

 जांच  पड़ताल  करनी  चाहिए  i

 उस  समय  उपाध्यक्ष  महोदव  ने  निम्नलिखित  निकेश  fear  ari  उन्होंने  कहां  किं

 श्री  zea  ने  बहुत  रचनात्मक  सुझाव  दिया  है  ।  उन्होंने  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  आयुक्त  का  उल्लेख  क्रिया  आयुक्त  को  कुछ  जिम्मेदारियां  और  उन्हे
 अपना

 काम
 करना  चाहिए ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयुक्त  ने  मौके  पर  जाकर  जांच  की ॥

 मुझे  अफसोस  है  fe  मंत्री  waded  ने  अतुसुचित  जातियों  और  जनजातियों  के  आयुक्त  से

 aia  करने  को  कोई  परवाह  नहों  की  अगर  उन्होंने  आयुक्त  से  सम्पर्क  किया  तो

 वह  सदन  में  इस  प्रकार  का  गलत  वक्तव्य  नहीं  देते

 16  1974  के  नागयूर  टाइम्स  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 से ९1  ay थ  कथित  अर्वघ जनबतियों

 के  आयुक्त  ने  जिले  के  मानिकगढ़  क्षेत्र  की  वनभूमि

 118



 4  1896  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर

 घ्यान  दिलाना

 गब्जा  करने  वालि  व्यक्तियों  को  दखल  करने  के  मठाराष्ट्र  सरकार  के  fag  को  आलोचना

 की।श्रो  माने  ने  कट्टा  कि  इस  फर  मानतीय  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  चाहिए ।
 at  माने  ने  फ्  कि  2068  परिवार  उस  भूमि  पर  रटते  जो  51  ग्रामों  में  ह  इनमें

 से  617  परिवार  अनुसूचित  जातियों  के  नन् 2१ भ  12  अन्‌_सुचित  जनजातियों  के  और  543  अन्य

 आदिम  जातियों  केहूँ  सरकार  ने  पच्ययतों  आदिकों  व्यवस्था  करके  उन्हें
 मान्यता  दे  रखी  है  और  मतदाता  सुच्चयों  में  उनके  नाम  ep  जंगल  के

 से दारों  ने  जंगलात  को  वत  अधिकारियों  को  सांठ-गांठ  |  बरबाद  कर  दिया  ati  वहां  वे  लोग

 तो  बाद  में  बसे

 एक  वन  अधिकारी  जब  एक  झोंपड़ो  को  उजाड़ने  तो  उसने  एक  गभंवती  ateat
 को  aden  इसके  परिणामस्वरूप  वह  औरत  और  नवजात  शिशु  दोनों  की  ही  मृत्यु  हो  गयो  ।

 एक  ट्रक  में  अनुसुचित  जातियों
 और  हरिजनों  को  भर

 कर
 ले  जाया  जा  रहा  एक

 हरिजन  महिला  का  एक  बच्चा  ट्रक  में  नहीं  चढ़  पाया  एक  वन  अधिकारी  ने  ट्रक  से  कद
 कर  अपने  बूटों  तले  रौंद  कर  उस  बच्चे  को  मार  डाला  ।  आन्ध्र  सीमा  के  पास  जब  उन्हें

 छोड़  दिया  तो  एक  बच्चा  प्यास  से  तड़प  तड़प  कर  मर

 महाराष्ट्र  टाइम्स  के  विशेष  प्रतिनिधि  श्री  दौनू  रणदिवे  ने  जलाये  गये  और  नष्ट  किये  गये

 मकानों  के  बारे  में  17  और  18  जलाई  को  दो  विशेष  लेख  लिखे  ह  पुलिस  ने  जो  अत्याचार

 किये  उनका  भी  उन्होंने  ब्यौरा  दिया

 म॑  मंत्रो  महोदय  से  इस  बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  ag  इस  मामले  को  नियम

 377  के  अधोन  उठाया  गया  तो  फिर  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 आयुक्त  द्वारा  की  गई  जांच  पड़ताल  को  सदन  के  समक्ष  क्यों  नहीं  रखा  गया  और  अनसूचित  जातियों

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  संसदीय  समिति  ने  इस  समस्या  की  जांच  क्यों  नहीं  की  ?

 हाराष्ट्र  के  धूलिया  जिले  में  TAT ATT  माक्सवादी  कम्मूनिस्ट  पार्टी  और  भारतोय

 कम्यूनिस्ट  पार्टी  द्वारा  adder  आन्दोलन  चलाया  जा  रहा  महाराष्ट्र  के  धूलिया  जिले
 में  4000  आदिवासो  परिवारों  को  20,000  एकड़  सरकारो  वन  भूमि  से  बेदखल  किया
 जा  रहा  महाराष्ट्र  सरकार  ने  विशिष्ट  तहसीलदारों  को  नियुर्क्ति  करके  आदिवासी
 क्षेत्र  की  जमीन  के  हस्तान्तरण  का  ada  कराया  परन्तु  उस  रिपोर्टे  को  उन्होंने  भेजा

 नहीं

 में  गुह  मंत्रीजी  से  जानना  चाहता  ट्
 ट्र  कि  व्यापक  जानकारों  देने  के  बजाय  सांक्षेप्त  ब्यौरा

 उन्होंने  क्यों  प्रस्तुत  किया  है  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  आयुक्त  से

 उन्होंने  भेंट  क्यों  नहीं  को  ?  क्या  वह  अगली  बार  अनुसूचित  जादियों  और  अनुशूचित  aa
 जातियों  के  eto  संसदीय  समिति  की  रिपोर्टे  सभा  पठलਂ  पर  रखेगे  और  क्या
 उक्त  समित्ति  इस  मामले  को  जांच  करेगी  ।  अगर  सरकार  रहती  तो  आदिवासी
 अपने  संघर्ष  को  तब  तक  जोरो  अब  तक  उन्हें  न्याय  को  प्राप्ति  नहीं  हो  जाती  ।  परिचम

 बंगाल  के  बारे  में  मेरे  माननीय  मित्र  श्रो  समर  wa  समस्या  को  उठायेंगे ।

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 चन्द्रपुर

 जिले  और  कुछ  अन्य

 क्षेत्रों  को  घटनाओं  का  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  मेरा  धुलिया
 जिलें  की  घटताओं  के  बारे  में  यहां  मामला  उठाये  जाने  के  बाद  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  आयुक्त  ने  मामिकगढ़  और  अन्य  आदिवासी  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 उनके  वहां  दौरे  के  तत्काल  बाद  उनसे  मिला  ati  मेँ  आज  सूबह  भी  उनसे  मिला

 119.



 Calling  Attention  to  Matter  of  Sravat na  4,  189 aT,  iV  6  (Saka)
 Urgent  Public  Importance

 ———_——

 राम  निवास

 हम  घटनाओं  से  बराबर  सम्पक  बनाये  हुए  माने  ने  मुख्य  मन्त्री  को  एक

 लिखा  ti एक  संयुक्त  समिति  की  मीटिंग  के  सिलसिले  में  जब  बम्बई गया  तब  मेंने  वहाँ

 के  अधिकारियों  के  साथ  इस  बात  पर  चर्चा  की  थी  कि  इस
 स्थिति

 का  मुकाबला  करने

 के  लिए  क्या
 और

 अन्य  उपाय  जरूरी  जैसा  कि  we  अपने  विवरण

 पत्र  में  बताया  कि  आदिवासियों  से  गर  आदिवासियों  को  भूमि  के  करने  के  बारे

 में  भूमिकर  कानून  कुछ  त्रुटियां  ati  हमें  उनसे  सूचना  मिली  है  कि  वघानिक  त्रुटियों  क

 अध्यादेश  जारो  करके  दूर  करने  का  विचार  हैं

 में  उन
 उपायों

 ar
 भी

 उल्लेख  किया
 निष्कासित

 व्यक्तियों  के
 पुनर्वास

 के  लिए

 किये  जा  रहे  ह  हमने  उन्हें  यह  बता  दिया  है  कि  अगर  उन्हें  सरकारी  जमोन  से
 निष्कासित

 किया  जाता  तो  वैकल्पिक  जमीन  और  रोटी  का  साधन  उपलब्ध  जायेगा |

 अत्याचारों  के
 बारे

 में  में  विस्तृत  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  पुलिस  को

 भी  पीटा  गया  सैं  सदन  az  आश्वासन
 देना  चाहता

 g
 दि  हमें  उनसे  इसे  मामले

 पर  फिर  बातचोत  करेंगे  और  इस  बात  ज सुनिश्च्ति  करेंगे
 कि  ऐसा  कुछ  भी न

 जिसमें  आदिवासियों  के
 स्वाभीमान

 को  चोट  उन्हें  सभी  प्रकार  का  संरक्षण  दिया  जायेगा

 और  उनक  पुनर्वास  जायेगा ।

 श्री  मघ  :  अध्यक्ष  कोठ  के  निर्देशानुसार  मन्त्री  महोदय  ने  आयुक्त  की  रिपोर्ट

 को  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  नहीं  िया  आदिवासियों  को  इस  सदन  में  सरंक्षण  नहीं

 मिलता  ॥

 अध्यक्ष  आप  इतने  भावुक  क्यों  हो  जाते  हँ  ?  मंत्री  महोदय  पहले  ही  कहे  चुके
 हैं  कि  अधिनियम  का  संशोधन  करने  के  लिए  अध्यादेश  जारी  किया  जायगा  और  प्रत्येक

 कार्यवाही  की  जायेगो  ।  उन्होंने  पुरा  आध्वासन  दिया

 श्री  सध  दण्डवत :  मंत्रो  महोदय  कृपया  इतना  आवश्य  बताएं  कि  जसाकि  उपाध्यक्ष

 जनजाति  के  गाय कत  की  रिपोट महोदय  ने  fata  दिया
 अनुसूच्ति

 जाति  और

 सभा  में  प्रस्तुत  की  जाएगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  उसका  उत्तर  दे  दिया  है  |

 श्री HA  दण्डवत  सभी  सदस्यों  की  मांग  है  कि  संभा  में  यह  रिपोटं  प्रस्तुत  को  जाए ।

 श्री  राम  निवास  faat:  मुझे  ज्ञात  नहीं  है  कि
 उपाध्यक्ष

 महोदय  ने  सभा  में  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  किय  जाने  के  बारे  में  कोई  निदेश  था  म॑ਂ  माननीय  सब्स्यों  के  इस  सुझाव
 के  बारे  में  कि  आयुक्त  को  घटनास्थल  पर  जाकर  जांच  करनी  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  आयुक्त  समय-समय  पर  घटनास्थल  पर  जाकर  बहुत  से
 पहलूओं

 से  जांच  करता

 तथा  corm  अपना  प्रतिवेदन  सभा  को  प्रस्तुत  करता  इस  बारे  में  मेने  आयुक्त  से
 fama  किया  है  .  ।  वह  सरकारों  को  भी  बहुत  से

 लिखता
 मे

 आयुक्त
 से  इस  सम्बन्ध  में  भी  विचर-विमशं  करूंगा  कि  वह  इस  घटना  उल्लेख  .  अपने  प्रतिवेदन
 में  करें  ।  (zraqaret )
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 26  1974  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर

 ध्यान  दिलाना

 अध्यक्ष  महोदय :  मंत्रो  महोदय  ने  यह  आदवासन  fear  है  fe  अधिनियम  में  संद्योधन

 किया  जा  रहा  है  उन्होंने  य६  भी  का  हैं  कि  आयुक्त  की  साथ  बातचीत  की  गई  है  ।

 प्रत  यहे  कि  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रत कपा ' अपनाई अपनाई  जाये  ?  क्यो  मंत्री  महोदय  राज्य  सरकार
 राज्य

 में  नियुक्त  आयुक्त  तथा  सरकार  इन  सभी  के  वक्तव्यों  को  पढ़कर  सुनाया  करें  ?  क्या  ऐसी
 प्रक्रिया  अपनाई  जा  सरुतों  मंत्रो  महोदयने  बताया  है  फि  मेने  आयुक्त  से  ama

 स्थापित  किया  आप  इससे  अधिक  चाहते  ह  ?

 =
 @ att  mg  दण्डवत :  मेंरा  य  अधिकत  TAT  महाराष्ट्र  सरकार  से

 विमर्श  करने  के  बाद  मंत्रो  महोदय  को  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।  सम्भवतः  आपने  वह  वक्तव्य

 नहीं  पढ़ा  उसमें  मानि  ्रगढ़  or  उल्लेख  तर  नहीं  के  बारे  में  न  महाराष्ट्र

 सरकार
 के  के  बारे  में  कुछ  कट्  गया  है  और  न  केन्द्रोय  सरकार  के  way  के  बारे

 |

 at  रामनिवास  faat:  जसा  कि  मने  कहां  है  यह  वक्तव्य  धूलिया  के  बारे  में  है  क्योंकि

 समझता  था  फि  Aaa  सदस्प  सम्भवतः  इसी  से  सम्बन्धित  तथ्यों  को  जानना  चाहेंगे  ।

 वास्तव  में आपक्त  क
 दौरा  मानिगकढ़  के  बारे  में  है  न  कि  धुलिया  के  बारे  में  ।  इसोलिये

 मने  कहा  था
 BAIT  ने  घटनास्थल

 >
 का  दौरा  किया  है  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  से

 विमी  किया  \

 श्री  समर  LK  म  मंत्री  महोदय  A  य६  जानना  च्यहता  हु  कि  क्या  ag  सानिकगढ़  के
 अत्याचारों  के  बे  में  ह  wa  दण्ड्वते  द्वारा  SoTT  गये  मामले  पर  आयुक्त  से  परामर्श
 करेंग  तथा  आयुत  के  साथ  किये  गये  विवार-विमदं  की  रिपोर्ट  सभा  में  प्रस्तुत  रेंगे  ?
 महीदय

 !
 आप  को  याद  होगा  कि

 यह  .  प्रस्ताव  मंगलवार  को  स्वीकार  किया  गया  यदि
 सरकार  चाहती  तो  ar  तार  द्वारा  पूरी  जानकारी  उपलब्ध  कर  सकती  थी  ।  कांग्रेस
 पार्टी  अपने  अधिवेशन  में  समाजवाद  के  anda

 में  सराहनीय  संक्रत्प  पारित  करती  है  किन्तु
 ae  आदिवासियों  का  कोई  कल्याण  नहीं  करना  चाहती  ।  आदिवासियों  की  उस  क्षेत्र  में  अत्यन्त

 fat  झारग्राम  क्षेत्र  आदिवासी  क्षेत्र  है  तथा  यह  वन  क्षेत्र  इस  क्षेत्र  में  भूमि  को

 कृषि  योग्य  बनाने  के  लिये  सेकड़ों  आदिवासियों  को  अपने  प्राण  गंवाने  पड़े  पश्चिम  बंगाल
 सरकार  द्वारा  पारित  किये  भये  नए  भूमि  अधिनियम  के  वहां  के  काश्तकारों  को
 बेदखल  far  जे  रहा  है  ।  उनको  भूमि  समझौता  अधिनियम  के  अन्तंगंत  अपने  नाम  दर्ज

 नहीं  कराने  दिया  जा  रहा  क्या  प्रकार  उनका  HS  कल्याण  किया  जा  सकता  है  ?

 आदिवासी  10-15  वर्षों  से  काव्त  कर  रहे  वन  लंगाने  बकना  करके  इन  लोगों
 की  ध्  से  वंचित  किया  ar  रहा  उन्हों  पौघे  नहीं  लगाने  fear  जा  रहा  उनकें
 grat  को

 नष्ट  किया  रहा  उनको .  अन्य  स्थान  पर  भी  नही  दी  जा  रहीं

 मेंने  उस  दिन  कहा  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  व्हा  आन्दोलन  हो  रहे  aa:  क्या  सरकार
 afrary  बंगाल  सरकार  को  ag  निदेश  देगी  कि  आदिवासियों  को  भूमि  के  लिये  अपने  नाम
 लिखाने  की  अनुमति  दी  जाए ।  तथा  उनपर  पुलिस  द्वारा  अत्याचार  न  किया  जाये *  क्या
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  यह  भी  fade  fear  जाएगा  कि  जब  तक  आदिवासियों  के
 fers  भूमि  न  दी  जाए  तब  तक  उनसे  उनकी  यहे  भूमि  a  छीनी  जाये
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 Calling  Attention  to  Matter  of  July  26,  1974
 Urgent  Public  Importance

 ग

 श्री  रास  निवास  faat  :  हमने  बंगाल  सरकार  को  are  दिया  था  किन्तु  हमें
 वहां  से  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  श्र  समर  गुह  के  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  आधार  पर

 हमने  पब्चिम  बंगाल  सरकार  सवेरे  टेलिफोन  भो  किया  ari  हम  इस  मामले  में  परिचम

 बंगाल  सरकार  से  जानकारों  प्राप्त  होने  पर  मामिनोय  सदस्यों  का  जानकारी  दे  देंगे  ।  राज्य

 सरकार  को  इस  बात  के  लियें  राजी  किया  आएगा  कि  भूमि  सुधार  कार्यक्र  को  उपयुक्त
 रूप  से  लागू  किया  जाये  तथा  आदिव्गसियों  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  नीति  का  अनुसरण
 किया  जाये  ।

 Shri  M.C.  Daga  (Pali  :  The  nature  of  stepstaken  by  the  Government  in  respect
 of  Adivasi  cannot  be  regarded  as  non-violent.  | हल  Government  are  unable  to  protect  the
 Interest  ofthe  Adivasis  they  have  every  right  to  protect  their  interest  themselves.

 May  know  the  number  of  Adivasis  who  were  allotted  land  and  the  time  by
 which  the  remaining  Adivasis  will  be  allotted  land  ?  How  many  Adivasis  families  have
 been  evicted?  May  Ialso  know  fromthe  hon.  Minister  whether  the  Government  of  Maha-
 tashtra  willmake  suitable  amendments  in  thelaw  to  facilitate  the  Adivasis  and  if  so  the
 time  by  which  itis  likely  tobe  done?  Lalso  want  to  know  the  number  of  adivasis  who  have
 been  given  employment  sofar  by  the  Maharashtra  Government?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  Itis  not  possible  for  me  to  give  details  regarding  the
 total  land  allotted  to  the  Adivasis  at  this  stage.  However,  the  figures  in  this  regard  have
 been  given  several  timesin  the  House.So  far  asthe  question  of  amendments  in  the
 land  reforms  law  is  concerned  the  Government  of  Maharashtra  wants  toissue  an  ordinance
 in  this  regard  through  which  legal  lacunae  in  the  law  would  be  removed  shortly.

 at  स्पॉतिमंय  aa  :  मैं  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  कल्याण

 समिति  से  यट  जानना  चाहता  हूं  कि  ae  इस  बीच  क्या  करती  रही

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  Be  समिति  KK

 श्री  ज्पोतिमेय  बस  :  में  नहीं  जानता  कि  यह
 3k ok  क्य  इस  समिति  ने  उन  स्थानों  का

 गये  हैं  ? दौरा  फिया  है  जहां  अनु  सुचित  जातियों  जनजातियों  के  लोगों  पर  अत्याचार  faa

 Mr.  Speaker  :  This  remark  will  not  go  on  record.

 श्री  ज्योतिमेय  बसु  :  तवादपुर  और  सहाइल  नामक  तोन  स्थानों  पर  आंतक  फलों

 हुआ  आदिवासी  aia  से  12  वर्षों  की  अवधि  से  वहां  भूमि  जोत  रहे  हैं  सरकार
 उनसे  लगान  भी  लेतो  रहो  कांग्रेस  सरकार  ने  अब  उन  लोगों  को  वहाँ  से  हटाना  आरम्भ
 कर  दिया  उनको  फसल  को  नष्ट  कर  fear  गया  आदिव[सियों  की  महिलाओं  के

 साथ  बलात्कार  तक  far  may  है  ।  इसके  साथ-साथ  igs  आदिवासियों  के  विरूद्ध  मामले

 aq  q  गय  है  तया  यह  प्रचार  किया  जा  रहा  है  कि  कहां  एक  समानान्तर  सरकार  स्थापित

 को  गई  सरकार  ने  500  पुलिस  वाले  fara  किये  हैं  जो  भारी  अत्याचार  कर  रहे  हँ

 उन्होंने  उनको  झोंपड़ियां  गिरा  दी  हैं  तथा  10-12  वर्ष  के  बच्चों  को  भी  नहीं  बख्या  |

 लोगों  को  जेलों  में  sa  fear  गया  इस  प्रकार  वहां  पर  पुलिस  राज्य

 पुरुषोत्तम  सेना  के  रखरखाव  के  लिये  गन्ना  उत्पादकों  से  कर  लिया  जा  रहा  उन्होंने

 12  100  1300  वाचमेन  आदि  भर्ती  किये  हँ  तथा  इस  सेना  पर  भारी

 धनराशि  खच  की  जा  रही

 में  लगभग  2,61,000  व्यक्ति
 भूमिहीन  हैँ

 पीठ  के  सभा  के  कायंवा  at  बृतात  से  निकाल  feat  गया

 **
 Expunged  as  ordered  by  the  Chair.
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 4  1896  (7%) )
 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर

 ध्यानਂ  दिलाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  cet  आदिवासियों  की  बेदखली  के  बारे  में

 थ्री  स्योतिमंय  च  जी  ati  में  महाराष्ट्र  के  आदिवासियों  से  अबरन  कृषि  भूमि  छोनने
 ‘aor¥  जै  भागवत  झा के  वारे  में  कह  रहा  gt  (saat)  क्या  घुलिया  गट  Q  ?  श्रो

 wae  (saat)  क्या  घुलिया  बंगाल  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्प  इस  प्रकार  किसो  को  उत्तेजित  नहीं  कर  सकते
 ।  यह

 तरोका  ठोक  नहीं  है  ।

 भी  ज्योतिमंथ  बसू :
 श्रो  भागवत  झा  आझाद  मेरे  मित्र  हू  किन्तु  जब  उन्होंने  कहो

 कि  घुलिया  पश्चिम  बंगाल  में  नहीं  है  मने  उनसे  ऐसा  कहा  ।

 xa श्री  भागवत  At  आजाद  :  उनें  फर  a  का  ढंग  अपमानजनक  था  (eqaerta )  |

 अध्यक्ष  महोदय :  कृपया  बठ  जाइये  बसु  ने  अनावध्यक  रूप  से  उत्तेजना  उत्पन्न  की

 भी  ज्योतिमंयर  बसु  श्री  भागवत  झा  आझाद  मेरे  मित्र  यदि  इसे  मज़ाक  के

 रूप  में  स्वोकार  नहों  किया  तो  मुझे  इस  बात  का  खेद

 घुलिया  जिले  में  37  afaara  जनसंख्या  आदिवासियों  की  इस  क्षेत्र  में  afatare
 ataret  कोई  Ly HT  आरम्भ  नहीं  किया  गया ।  वहां  पर  आदिवासियों  और  अनुसूचित
 जाति  के  लोगों  को  उनकी  भूमि  से  वंचित  किया  गया  अन्य  लोगों  मे  उनकी  भूमि  पर

 अवध  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  है  तथा  उसे  अपने  नाम  लिखा  लिया  है  सत्राकुट  में  भी

 बड़े  पमाने  पर  उन  लोगों  को  उनकी  भूमि  से  वंच्चि  किया  है  ।  हमारी  मांग  है  कि

 एस०  अर ०  पो०  को  वहां  से  तुरंत  वापस  बुलाया  जाये  तथा  आदिवासियों  को  वह  भूमि

 तुरंत  वापस  दिलाई  जाये  जिसे  वे  जोतते  आ  रहे  कृषि  के  विकास  के  लिये  उन्हों  बोज

 खाद  आदि  भो  उपलब्ध  करण  ।

 पश्च्मि  बंग।ल  के  और  रानीबन्ध  क्षत्र  में  आदिवासियों  ar  दमन  किसा  गया

 हजारों  आदिवासियों  को  वहां  से  हटा  feat  गया  है  तथा  उन्हें  भिखारी  बना  fear  गया
 झारग्राम  आदि  क्षेत्रों  में  भी  उनके  साथ  यही  व्यवहार  किया  ar  रहा  है  ।  त्रिपुरा  गोमती

 परियोजना  से  15000  व्यक्तियों  a  हटाया  गया  टाइम्स  आफ  इण्डिया  के  सम्बाददाता
 a  अधिकारियों  ने  केवल  इस  अपराध  में  saad  पहना  दी  कि  उन्होंने  आव्विसियों  पर

 हुए  अत्यागरों  का  उद्घाटन  कर  fear  |

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  आदिवासी  महिला  के  साथ  बलत्कार  के  आरोप  के  बारे  में  राज्य

 सरकार  ने  बताया  है
 कि

 इस  बारे  में  न  संबद्ध  महिला  ने  कोई  frme  द्ज  कराई  है  और  न  किसी
 अन्य  व्यक्ति  ने  ऐसी  दिकायत  की

 परा  फोस  के  बारे  में  महाराष्ट्र  सरकार  के  साथ  परामर्श  किया  गया  राज्यਂ

 सरकार  का  कहना  कि  इस  सेना  को  बनने  नहीं  दिया  जाएगा  ।  राज्य  सरकार  ने  धुलिया  के

 जिल
 ह  ह

 मजिस्ट्रेट  को  निदेश  दिया  है  कि  हथियारों  के  लिये  नये  लाइसेंस  न  दिए  जाएं

 श्री  ज्यॉतिमंय  aa  कपा
 चय  5  ट  |  8  षोत्तम  सेना  के  बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  दीजिये
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 श्री  राम  निवास  मिर्धा :  राज्य  सरकार  ने  कट्ठा  हैं  कि  इस  सेना  को  हथियारों  के  लिये  नए

 लइसस  नहीं  दिय  भूमि  संबंधी  कानूनों के के  प्रस्तावित  संशोधनों  से  वे  कठिनाइयां  दूर  हो

 जाएँगी  जिनका  qranaz  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  जिन  व्यक्तियों  को  सिंचाई  परियोजनाओं  के

 कारण हटाया  गया  हैं  उनको  पुनः  बसाया  जाएगा  ।

 श्री  दीनन  भट्टाचार्य  :  मंत्रो  महोदय  के  वक्तव्य  के  अनुसार  2,023  एकड़  भूमि
 पर  कब्जा  किया  गया  तथा  एस०  आर०  पी०  को  सहायता  से  आदिवासियों  को  वहाँ  से  हटा  fear

 गया  |  उन्होंने  यह  भो  कहा  कि  fart  आदिवासियों  को  उनके  मकानों
 से  a

 नहीं  निकाला
 गया

 >)
 14.0

 इन
 वक्तव्यों

 में  कहां  तक  ramet  आदिवासों  जहाँ  खेती  करते  हूँ  वहीं  अपने  मकान  भो

 बना  लेते  ह्  अतः  यह  उत्तर  असंतोषजनक  ol

 प्रतिदिन  में
 यहो

 QATeTe  मिलते  हद  कि  आमक  स्थान  पर  हरिजनों  या

 आदिवासियों  पर  अत्याच्यर  किये  गये  ।  कया  श्रोमतो  इन्दिरा  गांधी  का  यह  कथन  कि  उनको

 इन्हीं  उपलब्धियों  पर  आधारित  है
 ? कार  दिन  प्रति  fea  मजबूत  होती  जा  रहो हैं  इ

 पश्चिम  बंगाल  में  स्थान-स्थान  पर  हरिजनों  और  आदिवासियों  पर  अत्याचार  हो  रहे

 श्रोमतो  इन्दिरा  गांवो  को  इस  पर  लज्जा  आनों  चाह्ठिये  ।  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  के  वासन  काल  में

 किसी  भी  आदिवासी  को  भूमि  नहीं  छोनी  गई  थी  किन्तु  अब  उन्हें  किसी  प्रकार  की  सुरक्षा  उपलब्ध
 '

 नहीं है

 में  जानना  चाहता  हूँ  कि  अनुसूचित  जाति
 और

 जनजाति  के  कल्याण  के  fag  बनी  समिति
 तथा  आयुक्त  ने  क्या  काम  किया  है  ?  सभा  में  अनेक  बार  ag  मामला  उठा  है  freq  किसी

 ने
 इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  fear

 at  राम  निवास
 में

 यह  कहना  चाहता
 हूँ

 कि
 अनुसूचित

 जाति  और  जनजाति  के  लिये

 ada  आयुक्त  श्री  माने  की  इन  जातियों  के  कल्याण  कार्यों  में  पूरी  निष्ठा  माननीय  सदस्यों

 को  Teas  स्थिति  जाने  बिना  उनके  बारे  में  कोई  आपत्तिजनक  शब्द  नहीं  कहना  चाहिये  ।  यहे

 अर
 राज्य  सरकार  ने  दी  है  कि  आदिवासियों  से  केवल  उनकी  कृषि  भूमि  ही  खाली

 कराई

 गई  है  न  फि  उनके  मकान  भो  ।  यह  उनसे  सुनिश्चित  कर  लिया  गया  था  इसलिये  उन्होंने  हमे  सूचना
 दी  थी  ।

 त्रिपुरा  के  आदिवासी  तथा  अन्य  हरिजनों  और  जनशातियों  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  स्पष्ट

 zt  केन्द्रॉय
 ae

 और  राज्य  सरकार  sam)  कठिनाइयों  और  अत्याचारों  को  दूर  करने  के  लिए

 कदम  उठा  रही  हैं
 ee  eh  यान  अलल

 राष्टीय  पस्तकालय  A fa ath

 NATIONAL  LIBRARY  BILL.

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्री  अमरनाथ  विद्यालंकार  :  में  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  के  प्रयासन  की  व्यवस्था  करने

 अन् स संबंध  मामलों  को  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 करता  हूँ

 साक्ष

 ay  विद्यालंकार :
 में  राष्ट्रीय  पूस्तकालय  के  प्रशांसन  तथा  अन्य  संम्बद्ध  मामलों

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संपक्त  समिति  के  समक्ष  दिए  गए  साक्ष्य  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता  हू  ।
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 1974  सभा  का  काय

 सभा का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 aaa  काय  मंत्रो  (at  कण  मूँ  आपको  अनुमति  से
 घोषण  करता

 .  हूं
 कि  29  1974  से  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताहे  में  काय  किया  जायेगा  1

 1.  भ्राज  ।  काय  सचो में  से  आगे  ले  जाये  गय  झष  सरकारो  काय  को  किसी भी  मद  पर

 विचार  करना |

 2.  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  करन  तथा  उन्हें  पारित करन  :---

 कम्पनों  1972  संयुक्त  समिति  दवारा  प्रतिवेदिन  रूप  में
 ।

 तेल  उद्योग  1974  ।

 मुख्य  पोत  न्यास  1974  |

 3.  AlaSA A  वस्तु  1974  का  निरनुमोदन  करने  वाले  संकल्प  पर  चर्चा

 और  आवश्यक वस्तु  (aaa )  1974  पर  राज्य  सभ  दारा  पारित  रूप  में  विचार  करना

 तथा  पारित  करना  |

 4.  वित्त  9 at  )  1974  पर  विचार  करना  तथा  पारित

 थी  समर  में  आपका  ध्यान  25  जूलाई  के  स्टेट्स  मन

 में  प्रहा शित  समाचार  Hi  ओर  feaiar  चाहत  इसम  नेताजी  जांच  आयोग  का
 प्रतिवेदन

 faa  किया  गया  हैं  और  दो  कालम  का  समाचार  भो  दिया  गया  इस  संबंध  में  में  कुछ  दिन

 पं  प्रधान  मंत्री  और  गह  मंत्रो  से  मिला  at  जिन्होंने  Tart  जांच  आयोग  के  निष्कर्षों  को  बताने

 से  इन्कार  कर  दिया  था  ।

 में  नहीं  जानता  कि  श्री  खोसला  ने  शहानवाज  खां  समिति  के  निष्कर्षों  का  समथंन  फिया है
 या  नहीं  ।  है  फि  ‘ ch  खोसला

 ने  जांच  आयोग  का  काय  करने  के  साथ  साथ  प्रधान  मंत्रो

 की  जीवनी  लिखों
 ।
 a

 आयोग  के  कायें  के  संबंध  में
 विदेशों

 की  यात्रा  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  के  लिए

 लिए  उपहार  लाते  उन्होंने  केवल  बना-बनाया  प्रतिवेदन  प्रस्तृत  किया

 मुझे  fazara  हैं  कि
 नेताजो

 को  मृत्य  विमान  दुंटना  में  हुई  ae  विश्वास  करने
 के

 लिए  मेरे  पास  अनेक
 कारण  ह  कि

 नेताजी  अभी  भी  जोवित हैं  ।  मैँ  आपके
 द्वारा  गुह  मंत्री  मदोदय

 कि  a
 नेताजी

 जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन  अगले  सप्ताह  तक  प्रस्तुत
 को  _  ह्टोमेटम

 रहा  ह

 अन्यथा  में  ए  सा कदम  उठाऊँगा  जो  संसदोय  और  तरोके  के  अनुरुप  नहीं  होगा ।

 में  दिल्लो  में
 गमलाल

 कालेज के श्री  सी०  कज  wert

 घकों  द्वारा  तोन  प्राध्यापकों
 को

 कालेज  से  ग  र-कानूनो  रूप  से  मुअत्तवल  करने  से  उत्पन्न  स्थिति  को

 ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  ।  remit  तथा  विद ग् थियों  नै  इसका  विरोध  किया  दिक्षा

 मंत्री  ने  य ट
 आध्वासन  दिया  था  कि

 विदवर्विद्यालय  को  सहमति  के  बिता
 प्राध्यापकों  के  विरुद्ध  कोई

 क! पं जाहो  नहीं
 को  जाएगो  परन्तु  इस  मामले  में  शामलाल  कालेज  के  प्रबन्धक  अधिक  झसक्तिशालो

 लगते  है  ,  म  इस  प्रबंधक  वर्ग  के  विरुद्ध  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दिए  गए  अनुदान  को

 गोलमाल  करने  के  बारे  में  लोक लेखा  समति  को  रिपोर्टे  को  और  ध्यान  दिलाना  चाहता

 विद्यालय  को  प्रबंधक  ad  से  निपटने  के
 लिए

 पर्याप्त
 अधिकार  दिए  जाने  चाहिए  इसके  लिए  दिल्लो

 विश्वविद्यालय  अधिनियम  का  संशोधन  करन  हेतु  एक  विधेयक  भी  लाया  जाना  चाहिए  ।
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 श्री  पी०  देव  )
 :

 उड़ोसा  में  इस  महीने  वर्षा  न  होने  के  कारण  अकाल  की

 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  इस  समय  रोपाई  को  जान  है  परन्तु  पौधे  सूख  गए  हीराकुण्ड
 जलाशय  और  तालापुर  जलाशय  में  नहीं  भरा  है  जिसके  कारण  की  सप्लाई  प्रभावित

 हुई  कृषि  श्रमिक  अन्य  स्थानों  को  जा  रह  उड़ीसा  सरकार  ने  यह  मामला  केन्द्रीय  सरकार

 के  साथ  उठाया  हैं  अतएव  एक  केन्द्रीय  दल  कहां  स्थिति  कं  आकलन  करने  हेतु  भेजा  जाना

 चाहिए  |  मंत्रो  महोदय  को  इस  संबंध  में  वक्तव्य  देना  चाहिए |

 श्रो  एस०  एस०  बनर्जी  (WATT):  मैँ  सरकार  का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  विषय की  और  दिलाना  areal

 हूँ  जिसने  केन्द्रोय  तथा  राज्य  सरकारों  के  22  लाख  से  अधिक  कमंचारियों  को  चिन्तित  कर  रखा

 वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  अपसार  जोवन  मूल्य  सूचकांक  के  बढने  पर  केन्द्रीय  सर

 कारो  कम  चारियों
 को  महंगाई  भत्ता  इसके  अनुसार  मंत्री  महोदय  इस  बात  के  लिए  सहमत

 हो  गए  थे  कि  1-5-1974  और  1-6-1974  से  महंगाई  wa  की  दो  किस्ते  सरकारी

 चारियों  को  मिलेगो  अध्यादेश  के  लाग  होने  से  पूर्व  हो  यह  महंगाई  war  कमंचारियों  को  देय

 हो  गया  था  श्रो  को  यहाँ  घोषित  करना  चाहिए  कि  महंगाई  भत्ते  का  दीपघ्र  भुगतान  किया

 जायेगा  तथा  उसे  अध्यादेश  के  अन्तगंत  नहीं  लाया  जायेगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  वित्त  मंत्रो  महोदय  को  भविष्य  निधि  के  कमंचारियों  के  वेतन  पुनरोक्षण

 को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दनी  उत्तर  प्रदेश  तथा  अन्य  स्थानों  पर  ६रिजनों  पर  हो  रहे

 अत्पाच्परों  के  बारे  में  गुह  मंत्रो  को  वक्तव्य  देना  वित्त  मंत्री  महोदय  को  शीघ्र

 घोषित  सरना  चाहिए  कि  कर्मचारियों  को  और  मिलने  वाला  महंगाई  war  बिना  किसी  कठौति  के

 उन्हें  feat  जाता

 Shri  ह: स: २  Sharma  (Banda)  :  Shri  B.D.  Gupta, a  Correspondent  of  Banda  of  the

 statesman  who  was  voicing  the  cause  of  harijans,  was  arrested  by  the  Government  under

 D.I.R.  he  was  not  only  arrested  but  humiliated.

 The  hon.  Home  Minister  should  make  astatement  in  this  regard.

 श्री  क०  एस०  चावड़ा  (tet):  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसुच्ति  जनजातियों  के  बारे में

 आयुक्त
 के  वर्ष  1970-71  के  प्रतिवेदन  पर  अभी  तक

 चर्चा  नहीं  हुई  हम  जनसूचितਂ  जातियों

 अनुसूच्ति
 जनजातियों  के  बारे  में  सभा  में  तथा  सभा  के  बाहर  बहुत  चर्चा  करते  रहते  sl

 परन्तु  हमने  अभो  तक  1970-71  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  नहीं  की

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  The  labour  Minister  should  make  a  statement

 regarding  the  employee  working  in  Provident  Fund  office.  Previously,  the  labour  Minister

 accepted  the  recommendation  of  Board  of  Trustees  to  make  a  revision  of  the  Pay-scales.
 But  nowthey  are  backing  out  from  their  assurance.  This  has  been  agitating  the  minds
 ofthe  employees.  entered  into  correspondence  with  the  Finance  Minister  but  he  is

 notgoing  beyond  the  recommendations  of  the  Third  Pay  Commission.  Lastly  it  is  a  wrong
 step  to  transfer  thesetting  up  oftractor  factory  in  Uttar  Pradesh  from  Bihar.

 श्री  जगन्ताथराव  जोशी  पीठासीन  हुए

 Suri  JAGANNATHRAO  एसा  in  the  chair

 ‘are
 श्री पी०  जी०  सावलंकर  )

 :  मं  ऊहमदा  में  लोचनीयਂ  भावास  स्थिति  के  बारे में

 आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।
 ट

 क्सटाइल  क्षेत्रों  तथा  विशेषकर  ओत्ड  कालोनी  में

 मकानों  के  दोनों  और  से  उच्च  aia  वालो  As  तार  गुजरती
 विशेषकर  मानसून  के  feay  में
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 4  1896  (Ta)
 ——  सभ

 1  का  कार्य

 |  रो  को
 इदसे  खतरा  बना  रहता  अतएव  इन  तारो  क  वह  ि  से  हटा  दिया  जायें  अथवा  लोगों  को  अपने

 मकान  इस  प्रकार  बनाने  को  अनुमति  दो  जाये  जिससे  वे  खतरे  से  अपने  आपको  सुरक्षित  रख

 ।

 गलबो  झ करा  ज्से  क्षेत्रों  में  लाखों  को  संख्या  में  लोग  झोपडियों  में  रह  रहे  है  इन  लोगों  के

 लिए  कोई  उचित  सुविवाएं  उपलब्ध  नहीं  यह  नरक  बना  हुआ  है  जहां  अनेक  वर्षों से fat
 आओवइयक  सुविधाओं  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  को  TS  इस  समस्या  के  हल  के  लिए  सरकार  को
 गंदो  बस्ती  हटाओं  बोर्ड  को  धन  देना  इसके  अतिरिक्त  अहमदाबाद  के  पुराने  दहर में
 रहने  वाले  लोगों  को  अपने  मकानों  को  मरम्मत  के  लिए  सीमेंट  देना  चाहिए  ताकि  वे  अपने  जर-जर
 मकानों  को  मरम्मत  करा  मुझे  आशा  है  कि  गुजरात  प्रशासन  इस  दिशा  में  कदम  उठायेगा

 श्री  दीनन  weetary  :  सरकार  को ण्घ्  ह  महंगाई  भत्ते  के  भुगतान  के  बारे में
 घोषणा  करनो  यदि  सरकार  ने  अपने  कर्मचारियों  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  तो

 राज्य  सरकारें  भो  उनका  अनुसरण  महंगाई  भो  बढ़  रहो  है  ।  श्री  क  ०  आर०  गणेश
 को  इय  संबंध  में  शोघ  हो  घोषणा  करनी  चाहिए  |

 सरफार  ने  आइवासन  दिया  था  ad  रपड़ा  मिलों  के  TOL THLT  के  बारे  में  एक  विधेयक
 लाया  जायेगा  म  नहीं  जानता  कि  tar  कोई  विधेयक  इस  सत्र  में  लाया  जायेगा  या  नहीं  अन्त
 में  म  कहना  चाहूँगा  कि  परिंचम  बंगाल  में  बिजलो  की  स्थिति  बहुत  गंभीर  है  ।  मध्यम  तथा

 बहुत  लंघ  उद्योगपतियों  को  इससे  बड़ी  हानि  हो  रही  सामान्य  उपभोक्ताओं  को  बिजली

 नहीं  fact  रहो  इश के  बावजूद  भी  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  ने  कोई  तात्कालिक  कदम

 नहीं  उठाये  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  इस  संबंध  में  भी  एक  बक्‍्तब्य  दे  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  The  famine  conditions  की  eastern  India  should
 be  discussed  here  during  next  week.  Starvation  deaths  are  taking  place  in  Assam  and  Bihar.
 The  hon.  Minister  should  make  a  statement  on  thisissue.  In  Bombay  those  railway  workers
 are  not  being  taken  back  who  were  dismissed  earlier.  This  has  resulted  in  the  dislocation  of
 running  of  localtrains. The  hon.  Minister  should  make  a  statement  thereon.

 Shri  Karpuri  Thakur,  who  is  in  Bhagalpur  jail  in  connection  with  the  agitation  in
 Bihar,is  being  ill-treated.  False  charges  have  been  levelled  against  Shri  Surendra  Mohan,
 the  General  Secretary  of  our  Party.  Regardingthe  dearness  allowance,  I  would  Ikke  tosay
 that  there  is  need  to  change  the  All  India  Price  Index.  Also  the  due.  D.A.  should  be  paid  _to
 the  workers.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra)  ;  On  getting  assurance  from  the  Government
 the  Bihar,  the  Agro  Industries  Development  Corporation  in  collaboration  with  H.M.T.,
 Pinjore,  made  a  headway  insetting  up  atractorfactory  in  Bihar,  Asumof  Rs.  25-30  lakhs
 has  been  spent.  But  now  it  learnt  that  there  is  a  propoSal  to  shift  the  factory  to  Uttar
 Pradesh.  Bihar  is  a  poor  state  and  facing  man  problems.  The  hon.  Minister  may  clarify
 the  position  in  this  regard.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  :  Talks  between  this  Government  and  Sheikh
 Abdullah  are  going  on.  This  has  created  doubts  in  the  mind  of  the  people.  Kachhativy
 has  also  been  given  in  Bhoodan.  The  Government  should  disclose  the

 contents
 of  talks.

 Excesses  have  been  committed  on  the  Railway  employees.  Their  families  have  been
 harassed.  We  should  be  given  achance  to  disuss  this  matter  here.  Many  employees  have
 been  dismissed.  The  break  in  service  has  been  imposed  in  the  cases  of  5  lakhs  and  81  thousand
 employees.  I  want  that  all  their  matters  should  be  discussed  next  week.  The  incidences  of
 atrocities  on  harijans  has  been  increasing.  The  report  of  the  Commission  for  171-72  should
 also  be  discussed.  Action  should  be  taken  in  connection  with  above  incidents.
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 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  (Bhagalpur)  :  It  is  a  matter  of  regret  that  after

 making  much  headway  inthesetting  प्  ofthe  Tractor  factory  फा  Bihar,  the  same  is  now

 being  shifted  to  Uttar  Pradesh.  Itis  a  great  injustice.  We  will  mobilise  the  people  to  oppose
 this  move.

 The  Principal  of  Jesus  Mary  school  has  withheld  the  results  of  some  students  on  the

 plea  of  short  lectures.  The  reason  is  that  there  was  Some  altercation  between  the  Principal
 and  the  guardians  of  a  student.  The  Education  Minister  should  make  a  statement  in  this

 respect.

 The  Government  wants  to  demolish  the  houses  of  harijans  in  Parsa  Village  under

 Mahagma  block  of  Santhal  Pargana  on  the  plea  that  there  have  been  built  on  the  pastur
 jand.  Ihave  written  to  all  concerned  authorities  but  nothing  has  been  done.  I  want  that

 the  Poor  harijans  should  not  be  harassed  in  this  way.

 Shri  Ram  Chandra  Vikal  (Bagpat):  Previously  ban  on  the  manufacture  of  khoya,
 and  cream  used  to  be  imposed  for  two  months  in  Delhi  Gurgaon,  Bulandsahar  and

 Meerut  areas  but  this  year  the  ban  is  for  four  months.  Thousands  ofsmall  farmers  and

 harijans  are  milk  supply.  They  have  been  badly  affected.  Assurance  was  given
 that  ban  would  be  lifted  on  the  arrival of  rains.  Although  rains  havestarted  many  days

 ago,  nothing  has  been  done  in  this  respect.  The  plea  given  daily  is  that  the  Gazette  in  this

 respect  is  being  issued  to-day  but  nothing  comes  out.  cannot  understand  how  the  Gov-

 ernment  machinery is  working?  The  hon.  better  throw  somelight  on  this

 matter.

 संसदीय  कायथ  मंत्री  कण
 :  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूच्ति  जनजाति  के

 आपक्त  के  प्रतिवेदन  पर  चालू  सत्र  के  दौरान  चर्चा  को  जाएगो  ।  सभा  को  कार्य  सूचो  तयार  करत

 समय  हम  निश्वय  हो  माननोय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  feared  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  सच  है  कि  सरकार  महंगाई  भत्ते की  दो  किस्तें  क्रमशः  अप्रैल
 और  पहली  जून  से  लागू  करना चाहती  है  ताकि  इसे  अध्यादेश  के  अन्तगंत  लाया जा  सके एसा

 करने  से  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  साथ  भारी  अन्याय  किया  जायेगा  ।

 warta  महोदय  :  चित्त  मंत्री  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 दिल्‍ली  सिख  गुरुद्वारा  )
 विधेयक

 DELHI  SIKH  GURDWARAS  (AMENDMENT)  BILL

 गह  मंत्री  में  दिल्‍ली सिख गुरुद्वार सिख  गुरुद्वारा  1971  का  संशोधन

 करने  के  लिए  विधेयक  qa eatoer  करने  की  अनुमति  चाहता  हूं
 ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दिल्‍ली सिख  गुरुद्वारा
 1971  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक को

 पुनःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ।  | 6

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  t

 The  motion  was  adopted

 श्री
 उमाशंकर  दीक्षित

 :  मेँ  विधेयक  पुनः  स्थापित  करता  हूँ  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  स्थगित  होतीਂ  है  और  पुनः  3  बजे  म०  To  कौ  पुनः
 समवेत  होगी  1

 तत्पदचात  लोक  सभा  मध्याहू  न  भोजन  के  लिये  तीन  बजे  म०  to  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  fer  lunch  title  fifteen  of  the  clock.

 128



 26  1974  उपदान  संदाय  (  विधेयक

 मध्याहून  भोजन  के  sata  लोक
 सभा  तीन  बजकर  दो  मिनट  पर  पुनः  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  two  minutes  past  Fifteen  of  the  Clock

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 42  at  प्रतिवेदन

 श्री
 सी०  क०  चन्द्रप्पन  )  में  प्रस्ताव  करत  हैँ  :  यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों

 के  विधयकों  तथा  संकत्पों  संबंधी  समिति  के  42  वें  प्रतिवेदन  जो  24  1974  को

 सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 संबंधी  समिति  के  42  वें  प्रतिवेदन  जो  24  जूलाई  1974  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया
 सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 व्यवसाय  संघ  )  विधेयक

 TRADE  UNIONS  (AMENDMENT)  BILL

 2  का  धारा  आदिका

 श्री  पी०  URo  मेहता  :  मैं  व्यवसाय  संघ  अधिनियम  ,  1926
 का  और

 धन  करने  वाला  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  चाहता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न

 व्यवसाय  संघ  अधिनियम  1926  का  और  संशोधन  करने  वाला  विधयक  पन ्
 करने  की  अनुमति दी  ज  my

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 श्री  पी०  एम०  मेहता  :  मैं  fas  पुरःस्थापित  करता  हूँ  ।

 उपदान  संदाय  विधेयक

 PAYMENT  OF  GRATUITY  (AMENDMENT)  BILL

 2,  4  आदि  का  संशोधन

 श्री  पी०  एम०  महता :  मैँ  उपदान  संदाय  1972  का  और  संशोधन  करने  वाला
 विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  चाहता  हूं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  है

 उपदान  संदाय  अधिनियम  1972  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधयकफ  को
 पर:स्थापित  करने  की  अनमति  दी  जाये । ग्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 श्री  पी०  एम०  महता  में  विधयक  पुरःस्थापित करता  हूँ  ।
 ee

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  कुटुम्ब  पेंशन  निधि
 )  विधेयक

 EMPLOYEES’  PROVIDENT  FUND  AND  FAMILY  [PENSION  FUND  (AMENDMENT)

 1,  2  आदि  का  संशोधन )

 श्री  पी०  QHo  मेहता :  मेँ  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  1952

 का  और  संशोधन  करने  वाला  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  कमंचारी  भविष्य  निधि  तथा

 की' अन

 पेंशन  निधि

 1952  का  और  संशोधन  करने  वाला  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  t

 The  motion  was  adopted

 श्री  ०  एम०  मेहता  में  विधयक  पुरःस्थापित करता

 पंजाब  शुफा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  यथा  निरसन

 PUNJAB  PRE-  EMPTION  (AS  INFORCEIN  THE  UNION  TERRITORY  OF  DELHI)
 REPEAL  BILL

 I  beg  to  move  that  leave  be  granted  to
 introduce

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena  ॥  द
 agin  force  in  the  Union a  Billto  repeal  the  Punjab  Pre-emption  Act,  1913,

 territory  of  Delhi.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न

 कि
 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  यथा  प्रवृत्त  पंजाब  शुफा

 अ  1913  का  निरसन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  1  introduce  the  Bill.

 ३ उपाध्यक्ष  महोदय  att  रणबहादुर  सिह  वे  यहां  उपस्थित  नहीं  श्री  चन्द्रप्पन

 संविधान
 विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  LL

 an ~
 अनुच्छेद  83  का  अस्त:स्थापन |

 ait  सी  ०  क्‌०
 जेन्द्रप्पन

 न  भारत सलात चेरी  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाला  विधेयक
 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  चाहता  हों  |
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 4  189  विदशी  कम्पनियां  विनियमन

 ee

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न  यह  है

 :

 ््कि  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन करने  वाला  विधेयक  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति

 दी  जाये 2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 श्री  सी०  कण  चन्द्रप्पन  :  में  विधेयक  पुरःस्थापित करता  हूँ  ।

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 75  का  संशोधन

 श्री  विभूति  मिश्र  म॑  प्रस्ताव  करता  हूं

 श््कि  भारत  के  संविधान का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक को  प  र:स्थापित  करने  अतत»

 मतिदी  जाये  ।
 ग

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 श्ग्कि

 ह
 के

 संविधान  का  और  संशोधन  करने वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की

 अनुमति दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 श्री  विभूति  मिश्र :  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता
 ता

 लाभ  की  अधिकतम  सीमा  faa

 CEILING  ON  PROFITS  BILL

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (Samastipur) :  I  beg  to  move  ‘*That  leave  to  intro-
 duce  a  Bill  to  provide  for

 the
 fixation  of  ceiling  on  prOfits  of  certain  business  houses,

 concerns,  undertakings,  etc.’

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह

 कतिपय  कारबारी  समुत्थानों  ,
 उपक्रमों  आदि  के  लाभ  की  अधिकतम  सीमा  नियत

 करने  का  उपबंध  करने  वाल  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय ेहैै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal :  introduce  the  Bill

 विदेशी  कम्पनियां  विनियमन  विधेयक

 FOREIGN  COMPANIES  REGULATION  BILL

 Shri  Madhu  Limaye :  I  beg  to  move;

 ‘That  leave  to  introduce  a  Bill  to  consolidate  and  amend  the  laws  regulating  the

 operation  of  foreign  companies  in  India  for  the  conservation  of  the  foreign  exch-

 ange  resources  Of  the  country  and  the  proper  utilisation  thereof  in  the  interest  of
 ding  self-reliance the  €conomic  development  of  the  country  lea acing  To
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 Foreign  Propaganda  in  India  Sravana  4,  1896  (Saka)
 (Regulation  and  Control)  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 देश  के  विदेशी  मुद्रा  संसाधनों  के  संरक्षण  तथा  देश  के  आर्थिक  विक्रास  के  हित  में  उनके

 उचित  प्रयोग  हेतु  ताकि  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  की  जा  भारत  में  विदेशी  कम्पनियों  के  प्रचालन

 के  विनियमन  संबंधी  विधियों  का  समेकन  तथा  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  म

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Madhu  Limaye  :]  I  intoroduce  the  Bill.

 संविधान
 )

 विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (wasga  297  का

 Shri  Madhu  Limaye:  I  beg  to  move:

 ‘That  leave  to  introduce  a  Bill  further  to  amend  the  Constitution  of

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 Shri  Madhu  Limaye  I  introduce  the  Bil].

 विदेशी  उपाधियां  तथा  पुरस्कार  विधेयक

 FOREIGN  HONOURS  AND  AWARDS  (REGULATION)  BILL

 श्री  समर  गुह
 म

 प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 भारतीय  राष्ट्रिकों  को  विदशी  उपाधियों  तथा  पुरस्कारों  का  प्रदान  विनियमित  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  पी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 श्ग्कि  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  विदेशी  उपाधियों  तथा  पुरस्कारों  का  प्रदान  विनियमित  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  tt

 The  motion  was  adopted.

 श्री  समर  गुह  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूँ

 भारत  में  विदेशी  प्रचार  और  विधेयक

 FOREIGN  PROPAGANDA  IN  INDIA  (REGULATION  AND  CONTROL)  BILL

 थी  समर  गुह  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूँ
 :

 भारत  में  विदशों  के  सहेतक  राजनीतिक  प्रचार  को  निर्बन्धित  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”
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 26  1974  चीनी  उद्योग  के
 लिए  दूसरे  मजूरी  बोर्ड  की

 लि  सिफारिशें
 Ya faa
 वधित

 उपाय
 महोदय

 :  यह  है

 भारत  में  विदेशों  के  सहेतुक  राजनीतिक  प्रचार  को  निरबन्धित  करने  वालें  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 at  समर  गह  :  में  विधेयक को  पुरः  स्थापित  करता  हूँ  ।

 ह  ae  one

 चीनी  उद्योग  के  लिये  दसरी  मजरी  बोर्डे  की  विधेयक--जारी

 SECOND  WAGE  BOARD  RECOMMENDATIONS  FOR  SUGAR  INDUSTRY

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  (Watt) : | :  इस  मजूरी  ats की  सिफारिशें  1-11-1969  को  लागू
 की  गई  थी  परन्तु  उनको  बहुत  धीमी  गति  से  क्रिपान्वित  किया  जा  रहा  उड़ीसा  में  इसको

 बर्ष  1970  में  क्रियान्वित किया  गया  था  कुछ  राज्यों  में  वर्ष  1971  में  और  कुछ  में  1972 में
 क्रियान्वित  किया

 गया
 था  यदि  सरकार

 और
 श्रम  मंत्रालय  श्रमजीवी  वर्ग  को  कुछ  लाभ  पहुंचाना

 चाहता है  तो  उन्हें  इसको  सभी  स्थानों  पर  वर्ष  1969  से
 लागू

 करना  चाहिये  सरकार  कह  ape

 है  कि  चीनी  उद्योग
 बकाया

 राशि  का  भुगतान  नहीं
 कर

 र
 सकेगा  परन्त  सरकार  ने  इस  उद्योग  को

 लाभ  पहुंचाए  ह  और  मत्यों  में  वद्धि  भी  की  गई  है  और  उन न्होंने  इस  वर्ष  अधिक  लाभ

 अजित  किया  है

 यह
 वचन  दिया  गया  था  कि  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जायेगा  |  सरकार  को  इस

 मामले  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  चाहिये  और  इस  संबंध  में  तत्काल  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 मंत्री  महोदय  को  भार्गव  समिति  का  प्रतिवेदन  सभा  में  प्रस्तुत  करना  चाहिये  जिसने  इस  समग्र
 विषय  पर  ब्यौरवार  विचार  किया  सभा  को  इस  पर  चर्चा  करने  अवसर  दिया  जाना

 सरकार  को  बताना  चाहिये  कि  वह  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  संबंधी  नीति  को

 कहां  तक  स्वीकार करती

 श्री  दीनन म  भट्टाचार्य  :  qe  विधेयक  बहुत  महत्वपूर्ण  अनेक  मजूरी  बोर्ड  ने

 सिफारिशें
 की  है  परन्तु  कारखानों  के

 मालिकों
 ने  उन्हें  क्रियान्वित  नहीं  सरकार  ने  कहा  था

 कि  इस  संबंध  में
 कानून  बनाया  जायेगा  ।  ताकि  मजूरी  बोड़े

 के  पंचार
 एसे

 मामलों में  अनिवायं

 बनाया  जा  सके  जिन  मामलों  पर  इसकी  सिफारिश  की  जाये  इस  मामले  में  8-7-1970  में

 सिफारिश  की  गई  थी  और  इसको  1"-1 17169
 से  लागू  किया  जाना  att  मिल  मालिकों  ने

 मजदूर  संघों  द्वारा  बार-बार  अभ्यावेदन  भेजे  जाने  के  बावजूद  इसे  क्रियान्वित  नहीं  frat  उड़ीसा

 में  एक  दायगाड़ा  फक्ट्री  है  जहां  इसको  अभी  तक
 क्रियान्विति  नहीं  किया  गया  मंत्री  महोदय  को

 इसपर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  इसको  वर्ष  1969  से  क्रियान्वित किया  जाना  चाहिए  ।

 uma
 समिति  का  प्रतिवेदन

 सभा
 में  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि इस  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत

 किया  जाये  तो  अनेक  तथ्यों  का  पता  चलेगा  कि  चीनी  की  मिलों के  मालिक  fre  प्रकार
 गन्ना

 उत्पादकों

 का  शोषण करते  हैं  और  किस  प्रकार  श्रमिकों  और  उपभोक्ताओं के  50-60  लाख  रुपये  की  हेराफेरी

 करते
 &  |

 मिल  मालिक  गन्ना  उत्पादकों  को  हर  वर्ष  कोई  ब्याज  नहीं  देते  सरकार  उदासीन  है  और

 वे  कोई  कार्यवाही  नहीं  करती  मिल  मालिक  कृत्रिम  अभाव  की  स्थिति  पैदा  कर  के
 उपभोक्ताओं का

 शोषण  करतें हैं  ।  सरकार  उनकी लूट  रोकने  का  कोई  प्रयत्त  नहीं  करती  ।  में  पूछना  चाहता  हूँ
 कि  सरकार  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  क्यों  नहीं  क्र  लेती

 ?  इसका  कारण  यह  है  चीनी

 मालिक  कांग्रेस  को  चुनाव  लड़ने  के  लिये  करोड़ों  रुपये
 देते  अब  चीनी  के  कारखानों  के  मालिक

 चीनी  के  निर्यात  से  असाधारण  लाभ  कमा  रहे  राष्ट्रीयकरण  से  ही  राष्ट्र  को  लाभ  हो

 सकता है
 क्योंकि  चीनी  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  बढ़ता  जा  रहा  है  ।
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 for  Sugar  Industry  Bill

 eee  $$$

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  विधेयक  का  क्षेत्र  चीनी  उद्योग  में  श्रमिकों  की  मजूरी
 के

 संबंध  में

 मजूरी  बोर्ड  द्वारा  की  गई  कुछ  सिफारिशों  तक  सीमित है  अतः  माननीय  सदस्य  इसी  विषय  पर  बोले

 और  चीनी  संवंधीਂ  नीति  तथा  अन्य  विस्तत  मामलों  के  बारे  में  अपने  विचार  wae  न  करें  क्योंकि

 समय  भी  बहुत  कम

 श्री
 एम०

 राम  गॉपाल  रडडी
 (faaratare ). A casatar 3

 :  चीनी  उद्योग  समृद्ध  उद्योग  है  और  इसका  लाभ

 गन्ना  उत्पादनों  और
 श्रमिकों

 को  भी
 पहुंचाता  है  ।  चीनी  उद्योग  के  श्रमिकों  ने  गत  कई  वर्षी  से  कभी

 हड़ताल  नहीं  की  ।  वे  परिश्रम  करत ेहैं  और  sat  लिये  हमारा  उत्पादन  10  लाख  टन  से  बढ़  कर

 45  लाख  टन  हो  गया  इसका  श्रेय  निश्चित  ही  सरकारी  श्रमिकों  की  वफादारी  और

 गन्ना  उत्पादकों  के  उपज  बढ़ाने  संबंधी
 प्रयलों

 को  ay  1969  में  मजूरी  बोर्डे  के  सिफारिशें

 को  थी  और  एक  या  दो  की  छोड़  कर  शेष  सभी
 सहकारी

 चीनी  कारखानों  ने  उनको  क्रियान्वित

 कर  दिया  at  |
 sat

 सिलों  और  विशेषकर  प्राइवेट  कारखानों  को  a
 सिफारिशों  तुरन्त

 क्रियान्वित  करना  चाहिये  अन्यथा  श्रमिक
 हड़ताल

 का  अपना  सकत
 है

 क्योंकि  उनका
 अधिकार

 सरकार  को  ए  से  कारखाना  मालिकों  को  मजूरी  AS  की  के  अनुसार  मजूरी
 देने  पर

 मजबूर  चाहिये
 ताकि

 आगामी  प्राई  के  मौसम  में  कोई  बाधा
 न

 यदि
 े

 एसा  नहीं

 करते  तो
 उनके

 पिराई  आरम्भ  करनें  के  लाइसेंस  रह
 कर  दिये  जाने  afe  वे  फिर  भी

 ऐसा  नहीं  करते  तो  सरकार  को  ऐसे  कारखाने  अपने
 हाथ

 में  ले  लेने
 मंत्री  महोदय

 को  aa  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  श्रमिकों  को  पिछली
 तारीख

 से  भुगतान  किया  और

 उनको  12  प्रतिशत  की  दर  पर  ब्याज  दिया  जाय  क्योंकि  रुपये  का  मूल्य  दिन  प्रति  दिन  कम  होता

 जा  रहा  ।

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  मिल  मालिक ज्ञ०  माता  गौडर  )  :
 में  इस

 श्रमिकों
 की

 खून
 और

 पसीने  की  मेहनत  से  उत्पादन  बढ़ा  पाये  और  उनको  उनकी  उचित  मजूरी
 का  भुगतान  तक  नहीं  किया

 गया
 है

 ।  आये  दिन  चींनीਂ  का  मूल्य  बढ़  जाता  है  और
 उपभोक्ताओं

 को
 विवशता  में  वह  मूल्य  देना  पड़ता  मिल  मालिक

 गन्ना  उत्पादकों  के  साथ  भी  धोखा
 करते

 &  इस  समय  उन्होंने  WA  उत्पादकों को  लगभग  54  करोड़  रुपये की  का  भुगतान  करता

 मुझे  खेद
 है  कि  सरकार  निष्क्रिय  हो  कर  यह

 तमाशा  देख  चीनी  के  श्रमिकों

 की  स्थिति  भूमिहिन  कृषि  श्रमिकों  से  भी  खराब  सरकार  भी  इन  श्रमिकों  की  समस्याओं  के  बारे

 में  उदासीन  है  ।  शासक  दल  के  सदस्यों  ने  भी  सरकार  चीनी  नीति  को  बताया

 ऐसा  प्रतीत  होता
 है  कि

 सरकार  मिल  मालिकों का
 साथ  ait  उसकी  कथन

 और  करनी
 मं

 भारी
 अन्तर  है

 ।  हम  ay  1969

 रहे

 हैं  कि  चीनी
 उद्योग

 का
 राष्ट्रीयकरण

 किया

 जायेगा  ।  उत्तर  प्रदेश  में  विधान  सभा  के  हॉल  ही  में  चुनावों  में  कांग्रेस  के  मंत्रियों  ने

 करण  की  आवश्यकता
 पर

 बल  दिया  था  परन्तु  सरकार
 ने

 इस  में  बिलकूल  कोई  कायंवाही

 नहीं  की  ।  वस्तुतः  शासक  दल  मिल  मालिकों
 को

 नहीं  करना  चाहता  ताकि  वे  उनके  चुनाव
 संबंधी  व्यय  पूरा  करते  रहें

 1970  में  सरकार  नेਂ  चीनी  उद्योग  की  व्यापक  रूप  से  जांच  करन  के  लिये  एक

 उच्च  प्तरी ग्र  आयोग  बनाया  था  ।  इस  आयोग  ने  27  1974  की  अपना  सुविचारित

 प्रतिवेदन  प्रप्तुत  कर  दिया  था  परन्तु  सरकार  ने  अभी
 तक

 उसकी  प्रति  सभा-पटल  पर  नहीं

 रखी इस  में  विलम्ब  का  कारण  यह  है  कि  अयोग ने  बिना  मुआवजा  दिये
 चीनी  उद्योग  का

 करने  की  सिफारिश की  जब  तक  इस  आयोग  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  जाता  तब  तक  मिल
 a  ne

 *्तमिल  में  दिय  गय  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  रुपान्तर  |

 Summarised  translated  version  based  on  English  Translation  of  the  speech  delivered
 in  Tamil.
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 चीनी  उद्योग  के  लिये  दसरे  मजरी  बोर्ड  की 4  1896  (aa)
 सिफारिशें  विधेयक

 मालिक  श्रमिकों को  उचित  मजरी  नहीं  देंगे  सरकार  आये  दिन
 अध्यादश

 जारी  करती है  म  पछना

 चाहता हूं  कि  मिल  मालिक से  गन्ना  उत्पादन  का  दय  54  करोड़  रुपये  की  बकाया  राशि  वसूल  करने
 के  लिय  और  मजूरी  बोर्डे की  शिफारिशों  को  क्रियान्वित  करवाने  के  लिये  राष्ट्रपति  का  अध्यादेश

 कयों  नहीं  जारी  जाता

 चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीकरण  किया  जाना  चाहिये  और  यदि  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  तो

 बार  को  एसी  कार्यवाही  करनी  चाहिये  जिससे  श्रमिकों  को  मजूरी  बोर्ड  की
 सिफारिशों

 के  अनुसार

 मजूरी  का  भुगतान  यदि  सरकार  आवश्यक  समझती  है  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  इसी  सत्त  में

 एक  fagaa  पुरःस्थापित  कर  सकती  है

 श्री  कण  सूर्यनारायण  (waz) :  मैँ  पूछना  चाहता  हू ँकि  मजूरी  as
 द्वारा  ay  1969  में

 ay  गई  सिफारिशों  को  अब  तक  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  हम  जो
 कानून पास

 करते  हैं  उसे  गम्भीरतापूर्वक  क्रियान्वित  नहीं  करते ।  मुझे  चीनी  का  कारखाना  स्थापित  करने

 लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करने  में  14  वर्ष  लगे  है  ।
 सरकार

 ‘fra  मालिकों  की  मजूरी
 वॉर

 की

 रिशों  को  क्रिय।न्वित  करने  के  लिये
 क्यों  नहीं  कहती ?

 से  यह  सुन  कर  हैरान  रह  गया  हूं कि  सरकार

 पंजीव[दी
 कम्पनियों  को  विस्तार

 करने
 की  अनुमति  ay  =  | ए  afer  भाग्त  में  मदुरा  े  एक

 पति  ने  एक  कारखाना  खरीदा है  उसकी  वाई
 मिल  हैं

 और
 बह  मज

 जरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को

 क्रियान्वित  भी  कर  सकता
 a  पस्त  उसने  इसकी  बजाये  कारखाना  छोड़  दिया  है  और

 सरकार  ने

 उसको  अपने  नियंत्रण  में  ले  लिया
 अब

 सरकार  ने  कर  की  कुछ  बकाया  राशि  वसूल  करने  के

 लिये  उपको  नीलाम  कर
 दियां

 उसने  किसानों  का  10-15  लाख  रुपया  देना  यह  हालत

 इसी  लिय  हम  चाहत
 ह

 कि  चीनी  उद्यागों  का  तुरन्त  राष्ट्रीयकरण  कर  द  तांकि

 श्रमिको  और  किसानों  की
 कठिनाइयां  दूर  हो  कम  से  कम  सरकारी  बना  दी  जायें  |

 जो  इन  कारखानों  को  चल।ये  ओर  श्रमिक  तथा  किसान  स्वयं  मालिक  बन जाये  सरकार  को  यह

 नहीं  सोचना  चाहिये  कि  उसको  राष्ट्रीयकरण  से  हानि  होगी  ।

 मंत्रिमंडल  को  x, mM  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  तुरन्त  करना  चाहिये  इसमें  विलम्ब  की  क्या
 आवश्यकता  है  ।  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  सरकार  की  नीति  और  हमार  दल  के  कार्यक्रम

 के  अनुसार  अतः  इसको  अवश्य  क्रियान्वित  करना  चाहिये

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  I  welcome  this  Bil]  moved  by  Shr
 Panda,  Government  does  not  force  the  sugar  magnates  to  implement  the  recommendations
 of  the  Wage  Board  because  she  is  in  league  with  them  as  they  provide  funds  as  and  when
 the  ruling  party  called  them  to  do  so.  I  would  like  to  suggest  that  Government  should
 introduce  a  legislation  whereby  such  mill-owners  should  be'sent  to  prison  if  they  do  not  im-

 plement  the  recommendations  of  the  Wage  Board.  I  urge  that  strict  action  should  be  taken

 against  the  mll-owners  who  have  not  implemented  the  aforesaid  recommendations.  The
 workers  are  being  exploited.  In  order  to  improve  the  sityation,  the  workers  should  be  allowed

 1  am  not  in  favour  of  nationalisation  I  want  that to  participate  111.0  the  management
 The  workers  should  also  have this  industry  should  run  on  Co-operative  basis

 their  share  in  the  industry.  A  big  amount  of  money  has  not  been  paid  by  the  mill-owners
 to  the  farmers.  They  are  being  exploited.  The  main  reason  is  that  the  Government  does
 not  have  any  effective  control  over  this  Country.  No  action  is  taken  against  sugar  magnates
 because  they  donate  crores  of  rupees  to  meet  the  election  expenses  the  ruling  party.

 Government  should  manage  the  affairs  of  sugar  industry  more  efhciently  because

 it  has  vast  export  potential  and  huge  foreign  exchange  can  be  earned.  The  quantity  of
 ©)  ort  can  be  increased.  Government  should  not  hesitate  in  laying  the  report  of  Bhargava
 Committee  so  that  the  same  could  be  discussed  in  the  House.  The  implementation  of

 recommendations  of  the  Wage  Board  should  be  ensured  so  that  the  workers  may  get  their
 due.  With  these  words  I  support  this  Bill  and  request  the  hon’ble  Minister  to  accept  it
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 Second  Wage  Board  Recommerdations  Sravana  4,  1896  (Saka)
 of  Sugar  Industry  Bill

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविंद  इस  विधेवक  का  एक  ala  उद्देश्य  चीनी

 मजूरी  ais  की  सिफारिशों  को  उद्योगों  में  कानूनी  रूप  से  लागू  करवाना  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  उक्त

 at  ने  फरवरी  1970  में  अपना  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत

 किया  था  और  उस  पर  सरकार  का  संकल्प  7

 1970  को  जारी  किया  गा था । यह था  ।  यह  ais  गैर-सांविधिक  निकाय  था  और  उसकी  सिफारिशों

 को  भी  मुख्यतः  अनुरोध और  परामशें के  मध्यम  से  क्रियान्वित
 किया  जाना  है

 ।  इन
 सिफारिशों

 को
 क्रियान्वित

 करवाने  के  लिये  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अधीन  राज्य  सरकारें  ज़िम्मेदार  हू  ।  इन
 शिफारिशों

 की
 क्रियान्विति  की  धीमी  गति  के  कारण  ही  श्री  डी०  के ०  पंडा  1971  मे  इस  विधेवक  को  लाये

 थे  |  1971  में  श्रम  मंत्री ने  इन
 सिफारिशों

 की
 क्रियान्विति  सुनिश्चित  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों

 को  लिखा  था  मेरे  पास  अभी  आंकड़  नहीं  हैं  परन्तु  उनकी  क्रियान्विति  की  adara  स्थिति  लगभग

 जनक  है  ।  चीनी  उद्योग  में  वत  मान  मजूरी  ढांचे  का  पुनरीक्षण  करने  की  wi  की  गई
 है  ।  हमने  इस  सम्बन्ध

 में  27  नवम्बर  ,  1973  और  6  1973  को  नियोजकों  और  श्रम्कों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 बातचीत  की  थी  ।  इन  दोनों  dont  में  मजूरी  ais  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  न  किये
 जाने

 के  बारे  में

 कोई  शिकायत  नहीं  की  गई  थी  ।  श्री  दीनेन  भट्टाचाय  ने  रायगढ़  स्थित  एक  मिल  का  उल्लेख  किया
 हे

 जिसने  मजूरी  ats  की  सिफारिशों  को
 क्रियान्वित  नहीं  किया  है  और  हम  सरकार  को  लिखेंगे  कि  वे

 उन  सिफारिशों  की  क्रियानि  af  सुनिश्चित  करें  ।  हेम्गरी  त्रिपक्षीय  वार्ता
 में  मजूरी  ढांचे  के  aT (tr > gatretor

 और  अन्तरिम  सहायता  दिय  जाने  पर  ज़ोर
 दिया

 गया  था  |  अनुरक्षण  भत्ता  देने  की  भी  म्गंगਂ

 की  गई  थी  ।  अन्तरिम  सहायता और  अनरक्षण  भत्ते  के  भुगतान  के  बारे में  सहमति  हो  गई  है  ।  इससे  श्रमिकों

 को  काफ़ी  लाभ  पहुंचेगा  |

 अन्तरिम  राहत  30
 1974  तक  की  अवधि के  लिए  दी  जानी  थी  ।  हंसने  राज्य  सरकारों  से  यंह

 अनुरोध  किया  है  कि  वे  चीनी  मिलों  से  जुलाई के  लिए
 भी  अन्तरिम  राहत  देने

 को  कहें  और  मजूरी  ats

 की  सिफारिशों  के  अनुसार
 "

 जुलाई  महीने  के  महगांई  भत्ते  में  इसको  सम्गयोजित  कर  दें  ।

 श्री  नरसिंह  नारायण  पाण्ड  ने  विशेष  रूप  से  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  चीनी  उद्योग  के  वर्तमान

 मजूरी  ढांचे  का  संशोधन  करने  के  लिए  कोई  तन्त्र  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रश्न  पर  सरकार

 विचार  कर  रही  है  और  शीघ्र  ही  frog  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 अधिकांश  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि
 चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कियां  जाय  ।  यह

 मामला  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  इसलिए  में  इस  बारे  में  कुछ  कहने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।  इस  बारे  में

 भी  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  इसलिए  पंडा  जी  के  विधेयक  की  आवश्यकता  नहीं  कयोंकि

 मजूरी  सम्बन्धी  मामलों  के  आपसी  बातचीत  द्वारा  समाधान  पर  अधिक  जोर  दिया  जा  रहा  है  |  इसलिए

 मजूरी  ate  की  सिफारिशों  के  क्रियान्वय  न  को
 सांविधिक  Tay

 देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  क्रिया
 rant  न  किए  जाने  के  कुछ  छिटपुट

 मामले  हो  सकते हैं
 ।

 में  आपको  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  अगर  मुझे
 जानकारी  दी  जाती  तो  मेँ  उन  Alay  में  आवश्यक  कार्यवाही  करूंगा  और  राज्य  सरकारों  से

 समुचित
 कार्यवाही  करने  के  लिए  कहूंगा  ।

 इन  सब  बातों  को  देखते  मुझे  विश्वास  है  कि  पंडा  जी  अपने  विधेयक  को  वापस  ले  लेंगे  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena) :  The  persons  are  not  paid  according
 to  their  job.  If  a  person  is  entitled  to  Rs.  300,  he  is  paid  Rs.  150  only.

 Shri  Bal  Govind  Verma  If  you  give  me  specific  information  necessary  action
 would  certainly  be  taken

 Dr.  Laxmi  Narain  Pandeya  (Mandsaur) :  Javra  Sugar  Mills  and  Mahidpur  Sugar
 Mills  are  not

 implementing  the  recommendations  of  the  Wage  Board.  The  State  Govern-
 ment  is

 doing  nothing  in  the  matter.  The  hon’ble  Minister  should  ask  the  State  Govern-
 ment  to  take  suitable  action  in  the  matter.
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 26  1974  चीनी  उद्योग  के  लिये
 gat  मजूरी

 ave  कू  सिफारिऐें  विधेयक

 Shri  Bal  Govind  Verma  This  is  not  so

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  recommendations  of  the  Wage  Board  are
 not  being  implemented  there

 म॑
 श्रम

 मंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आर्कषित श्री  शिवाजीराव
 एस०  देशमुख  :

 करना  चाहता  हूं  कि  संयुक्त  क्षेत्र  में  एसे  अनेक  कारखाने  जिन्होंने  gat  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को

 भी  अभी  तंक  क्रियान्वित  नहीं  किया है
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  इस  ओर  ध्यान  देंगे  और  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  |

 प  डी०  के ०  पंडा  :  सरकारी  पक्ष  और  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  दारा  इस  चर्चा  में  भाग

 लेने  के  लिए  मं  उनका

 qeaare Tags eT  कर्ता
 दूसरे  मजूरी  ais  की  सिफारिशों  को  प्रभावी  ढंग  से  क्रियान्वित

 = करने  के  बारे  में  कोई  मतभद  ave  |  a  महोदय ने  सन्तोषजनक  उत्तर  नहीं  दिया है  |  प्रश्न  यह  ्
 कि  इसको  पिछली  तारीख  से  a  प्रकार  लागू  fet

 जाय
 ।  1  नवम्बर  1969  से  मजूरी  बोरे  की  hor

 क्रियान्वित  की  जानी  थी  ।  श्री  नरसिद्  नारायण  पाण्डे  और  अन्य  कई  सदस्यों  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि

 अनेक  चीनीਂ  कारखानों  विशेष  रूप  से  उत्तर  उड़ीसा  और  ney  प्रदेश  में  मज  री  बोड  की  सिफरिशों

 को  उसी  तारीख  से
 नहीं

 किया है  ।  सरकार  ने  उन  उद्योगों  से  केवल  अनुरोध  ही  किया  है  ।

 अगर  1  नवम्बर  1969  से  इन  सिफारिशों  को  क्रिपान्वित  नहीं  किया  तो  उन्हें  1  1970

 से  तो  क्रिदान्वित  fear  ही  जान
 चाहिए

 था  ।  चीनीਂ  कारखानों  के
 सहकारी

 फेडरेशन  ने  एक  परिपत्र

 द्वारा  1  नवम्बर  1970  से  उन्हें  क्रिान्वित  करने  के  लिए  अनुरोध  कया
 था  सहकारी

 कारखानों  में  भी  इन्हें  कुछ  मामलों  में  1971  से  क्रियान्वित  feat  गया है  ।  में  सरकार  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  उसने  राज्य  सरकारों  से  इस  बारे में  feqic  भेजने  के  लिए  कहा  है  ?  क्रियान्वयन  किया

 भी  गधा  तो  वह  एक  साम्गन्यਂ
 क्रियान्वयन

 विशिष्ट  क्रियान्वयन  नहीं  ।  महा  राष्ट्र  के  माननीय  सदस्थ  ने

 कहा  है  कि  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  पूर्ण  उपैक्षेਂ  की  गई  है  ।  मे  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  कया  इन  सिफारिशों

 को  सांविधिक
 बनाकर  मजूरी  की  बंकाया  राशि  को

 वसूल
 किया  जायेगा  ?  अथवा  यह  सरकार  चीनी

 कारखानों  के  ब  इ  बड़े  मालिकों  से  के  लिए  अनुरोध  करके  भीख  ही  मांगती  रहेगी  ।

 श्री  सुर्यनारायंण  ने  चीनी  कारखानों  का  विस्तार  करने  और  संकटग्रस्त  चीनी  मिलों  को  करोड़ों  रुपयों

 की  मदद  देने  तथा  लेबी  को  चीनी  का  लागत-मूत्य  chew  आयोग  के  अनुसार  निकालने  की  बात  कही है  ।

 सरकार  ने  लेवी  की  चीनी  की  न  केवल  कीमत  ही  बढ़ाई  बल्कि  चीनी  कारखानों  के
 ग्गलिकों

 को

 3(  प्रतिशत  चीनी  खुले  बाजार  में  बेचने  की  छूट  दकार र  काला  धन
 कमाने

 की  खुली  छूट  भी  दे  रखी  गन्ने  कीਂ
 ड  mes कीमत  का  52.  25  करोड़  रुपए  भुगतान  के  लिए  बकोवा

 ्
 |  मंत्री  यह  आश्वासन दे  न  न् नट

 इसी  सत्र में  विधेयक  पेश  करेंगे  ।  इस बं  रे  में  सांविधिक  बन्धन  होना

 सभी
 प्रकार

 की  TIT  के  बावजूद  चीनी
 कारखानों

 के  बड़े  बड़े  धन्नासेठों
 कौ

 दण्डित
 करने

 के  लिय

 कोई  भी  कायंवाही  नहीं  की
 गई  है  ।  शज्य  सरकारें

 तो
 सिफ  अनुरोध  ही  कर  सकती  इसलिए में

 इस  बात

 की  मांग
 हूं  कि  सरकार  तत्काल  इस  बारे  में  विधेयक  पेश  करे

 एक  गणना  के  अनुसार  चीनी  फारखानों  के  मालिकों  की  ओर  करों  और  बिजली  आदि  की
 833  करोड़

 रुपए  की  धनराशि  बकाया है  ।  कुल  मिलाकर  वह  राशि  लगभग  2000  कंरोड़  रु०बेठती है  |  अब  बेतन  स्थिर

 करने  को  अध्यादेश  जारी  कर  दिया wat  हैं  ।  इसलिए  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनरोध  है ंFi  जिस  संधारण

 भत्ते  का  वचन
 दिया

 गया  उसकी  तो  िका कम  से  कम  अदायगी  की  ही  जापय॑  ।

 मंत्री  महोदय  की  अध्यक्षता  में  आयोजित  द्विपक्षीय  वार्ता  सम्ति के  निर्णय  को  क्रियान्वित  नहीं  किया

 गया है  ।  उनमें  चीनी  कमंचारियों  को  कम  वेतन  मिलने के  सीमित  प्रश्न  पर  ही  विचार  किया  गया  था

 eared  भत्ता  1974.0  तक  अदा  किया  जानों  परन्तु  अब  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  है  ।  अतः  में

 इस  बात  की  मांगਂ  करता हूं  कि  वेतन  संशोधन  सम्बन्धी  erate  वार्ता  तंत्र  को  फिर  से  स्थापित  जाय  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 भारत  में  चीनी  उद्योग  के  लिये  दूसरे  म्जूरी  बोर्ड  की  सिफारिशें  क्रियान्वित  करने

 और  देश  में  चीनी  उद्योग  में  औद्योगिक  शान्ति  बनाये  रखने  की  oe afer  से  उन्हें  सांविधिक  बनाने

 का  उपबंध  करने  वाले  पर  विचार  किया  जाये |ਂ

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  negatived.

 श्री  डी०  Fo  पंडा  :  मै  आपका  संरक्षण  चाहता  हुं  ।  मैं  कोई  मसुदा  नहीं  देना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कायंवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  प्रस्ताव  अस्वीकार  हो
 जाने  पर  भी  बोलना  अनियमित  बात है  |

 ee

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 19  और  326  का  सं

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  (Mandsaur)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  this  Consti-
 tution  (Amendment)  Bill  seeks  to  provide  for  reduction  of  voting  age  frcm  21  yezrs  to  18

 years.  connection
 Articles  19  and  326  of  the  Constitution  are  sought  to  be  emended.

 Sto  ह्री  आस्टिन  पीठासीन हुए
 Dr.  Henry  Avstin  in  the  Chair

 Not  only  in  India,  but  in  many  countries  of  the  world,  it  has  been  démanded  that
 voting  age  should  be  reduced.  Many  countries  have  already  done  so  frcm  21  years  to
 18  years.

 One  of  the  causes  of  youth  unrest  is  denial  of  their  participation  in  democratic  process
 of  the  country.  Though  Government  have  been  assuring  that  it  is  considering  the  issue
 and  would  give  a  thought  to  it  etc.

 The  Hon.  Minister  had  himself  stated  in  this  House  that  it  would  not  be  very  difficult
 to  doit.  Only  an  amendment  would  have  to  be  made  in  Article  326.  A  period  of  two
 years  has  elapsed,  but  no  such  amendment  has  been  brought  forward.

 A  person  of  18  years  of  age  can  inherit  the  property,  he  could  marry  a  girl,  but  he  can-
 not  clect  a  representative  for  a  period  five  years  only.  In  foreign  countries,  there  is  no
 difference  between  the  age  of  majority  and  voting  age,  but  this  is  so  पो  our  Country,  which
 is  unnatural  and  unjustified  and  hence,  must  be  done  away  with.

 In  our  various  laws  much  as  Indian  Majority  Act,  Contract  Act,  Evidence  Act,
 Guardians  and  Wards  Act  and  Cinematograph  Act,  a  person  of  18  years  of  age  is
 considered  an  adylt,  but  for  the  purpose  of  voting  he  isnot  adult.  This  anomaly  has  to
 be  removed  at  the  earliest.

 में a
 नत

 sbtget  N वृत्तान्त  ल  नहीं  किया  गया  |

 **4*Not  recorded.
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 1896  a)
 संविधान  )  विधेयक

 The  Petitions  Committee  of  the  Fourth  Lok  Sabha  in  its  Ninth  Report  had  recom-

 mended  that  although  there  were  strong  arguments  against  the  proposal  such  as_immaturity
 of  youth  at  that  age  and  financial  implications  involved  in  handling  a  vastly  increased

 electorate  thereby,  the  Committee  feel  that  there  are  no  valid  reasons  for  denying  the  right
 of  vote  to  persons  above  the  age  of  18  years,  particularly  when  for  all  other  purposes  of

 law,  they  are  treated  as  majors  and  deemed  competent  to  handle  their  affairs.  The  Com-

 mittee,  made  unanimous  recommendation  that  Article  326  of  the  Constitution  should  be

 amended  and  voting  age  reduced  from  21  years  to  18  years.  I  would  like  to  know  as  to  why
 the  Government  has  not  implemented  this  unanimous  recommendation  so  far.  They
 may  argue  that  the  number  of  voters  may  increase  and  number  of  polling  booths  would

 grow.  After  all,  after  every  elections,  the  number  of  voters  and  number  cf  polling  booths
 has  been  growing.  Thus,such  an  argument  carries  no  weight  that  the  number  of  voters
 would  grow  enormously.

 The  ex-Chief  Election  Commissioner,  Shri  Sen  Verma  has  said  that  the  Electicn  Com-
 mission  can  cope  with  the  increase  in  the  electorate  if  the  voting  age  was  reduced  to  18,
 He  had  also  said  that  such  a  proposal  was  administratively  feasible.

 If  we  want  to  tackle  the  problem  of  youth  unrest,  lowering  of  voting  age  would  be  a

 big  stride  in  this  direction.  The  youths  should  be  provided  with  an  oppurtunity  to  partu-
 That Cipate  in  the  administrative  machinery.  The  youths  are  fighting  for  their  rights.

 is  why  there  is  unrest  among  the  youths  in  Gujarat  and  Bihar.  Such  a  revolution  would

 spread  throughout  the  country  if  the  youths  are  denied  their  rights.

 The  Director  of  Tata  Institute  of  Social  Sciences  and  the  Director  of  the  Institute
 on  Constitution  and  Parliamentary  Studies  have  also  said  that  Voting  right  should  be

 given  to  the  youths  above  the  age  of  18.0  years.  Shri  C.  D.  Deshmukh,  the  famous
 economist  had  said  on  the  occasion  of  a  convocation  address  in  Poona  University  that
 he  supported  the  proposal  to  enfranchise  all  adults  of  18  years  and  above.  Almost  all,
 the  opposition  parties  have  demanded  that  the  youths  should  not  be  denied  this  right.
 France,  Canada,  Austria,  Netherland  have  considerably  reduced  the  voting  age.

 11  has  been  stated  in  Part  2,  Page  4,  Para  8,  9  and  10  of  the  Report  of  Joint  Select  Com-
 mittee  on  Election  Law  Amendment  that  the  question  of  voting  age  has  in  recent  years

 the assumed  considerable  significance.  It  further  said  that  in  Western  democracies,
 expansion  of  the  franchise  was  slow,  gradual  and  progressive.  Great  Britain,  for  example,
 took  almosta  century  to  arrive  at  universal  adultfranchise.  Our  circumstances  are  different
 than  those  of  the  Western  Countries.  Our  Youth  of  18  years  ig  more  mature  mentally  than
 that  of  the  Western  Countries.  The  other  members  of  the  Joint  Select  Committee  felt  that
 there  were  no  valid  reasons  for  denying  the  right  of  vote  to  the  age  group  of  18-21  years,
 particularly  when  for  all  purposes  of  law  they  are  treated  as  majors  and  deemed  competent
 to  handle  their  affairs.  Having  considered  the  view  points  of  the  Minister  and  those  of
 the  Members  of  the  Committee,  the  Commitee  decided  that  the  voting  age  should  be
 reduced  from  21  to  18  years  and  Article  326  of  the  Constirution  might  be  amended  accordingly.
 The  newly  born  country  Bangladesh,  Zambia,  Benezula,  Congo,  Bulgaria,  Hungary,  Egypt,
 Laos,  Syria,  Austria  and  Poland  have  kept  the  voting  age  at  18  years.

 On  15th  of  March,  the  honourable  Minister  had  himself  said  that  the  Government,
 was  actively  considering  this  matter  and  a  decision  would  be  taken  as  soon  as  the  difficulties
 were  resolved.  I  do  not  know  what  were  the  difficulties  which  could  not  be  resolved  even
 after  two  years.

 1  have  referred  to  12  Coramittees  of  the  House  which  have  made  a  recommendation
 in  this  connection.  Keeping  in  view  the  recommendation  of  these  Committees  as  also  the
 advice  of  the  Economists,  Politicians,  Youth  organisations,  Sociologists  and  Legal  experts,
 there  should  be  no  hesitation  in  reducing  the  voting  age.  ‘Lhe  opposition  and  the  Members
 of  the  ruling  should,  therefore,  not  oppose  this  move.

 Shri  M.  Da  ga  had  said  on  2nd  of  September,  1972  that  the  volting  age  should  be
 reduced  to  18  years  so  that  young  people  could  contribute  towards  the  development  of  the
 country.  Moreover,  the  new  generation  was  more  educated  and  mature.  They  should,
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 therefore,  be  given  opportunities  to  establish  new  values  of  life  If  we  want  to  do  away
 with  the  growing  unrest  among  the  youths,  they  should  be  given  some  responsibilities  If
 the  Government  would  have  gone  into  the  root  causes  of  the  students  agitations  in  Bihar,
 Gujarat  and  M.  etc.,  it  would  have  decided  in  favour  of  the  lower  voting  age  The  youths

 I  want  that  there  should  not  be  a  state would  get  the  right  to  change  the  Government
 of  anarchy  in  the  country  and  the  democracy  should  be  maintained  and  al!  the  sections
 of  the  society  should  get  due  place  in  the  democratic  way  of.  life  I  therefore,  urge  the
 Government  to  accept  this  Bill

 श्री  नीतिराज  fag  चौधरी  :  माननीय  सदस्य  ने  मतदान  की  उम्र  कम  करने  की  तो  बात  लेकिन

 उसे  मूल  अधिकारों में  शाम्लि  करने  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा

 I  have  already  submitted  that  in  addition  to  Article Dr.  Laxminarain  Pandeya
 326,  Article  1g  should  also  be  amended.

 ‘alt  कृष्ण  चन्द्र
 हाल्दर  (  :

 में  कम्यूनिस्ट  पार्टी  की  ओर  से  डा०  लक्ष्मीना  Cyr

 पाण्डेय  के  विधेयक  का  पण  समर्थन  करता  हूं  ।

 म  अपना
 भाषण

 प्रारम्भ
 करने

 से  पुव  आपका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना
 चाहता  हूं  कि  अभी  अभी  मंत्री

 सहोदय  ने
 डा०  पाण्डेय  का  उल्लेख  करते  हुए  यह  कहा  कि  झूट  बोल

 रहे  क्या  मंत्री
 महोदय  कों

 एसा  कहना  शोभ  दे  ता  है
 ?  आप  मंत्री  महोद॑य  से  शब्द  वापस  लेने  के  लिए  कहें  ।

 श्री  नीतिराज  fag  चौधरी  :  मेने  कोई  शब्द  नहीं  कहा  था  जिसका  श्री  पाण्डेय  ने  उत्लेख  किया

 a

 श्री  कृष्ण  चन्द्र
 हाल्दर

 माननीय  aura  इस  सम्बन्ध  में  टेप-रिकाड  की  जांच  कर  सकते

 हैं  ।  उन्होंने  शब्द  का उपयोग
 किया

 था  ।  उक्त  शब्द  असंसदीय है  ।

 सभापति  महोदय
 :  हेमें  उक्त  मामले  को  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  ने  उल्लेख

 किया हैं
 fe  उन्होंने  झठ  शब्द  को  जानबूझ  कर  प्रयोग

 नहीं
 किया  था  ।  यह  सच  है  कि  शब्द  असंसदीय  है  ।

 लेकिन  मंत्री  waled  ने  कहा  है  कि  उनका  झूठ  शब्द  से  अभिप्राय  शब्द  से  था  ।  हमे  यह
 मामला  यहीं  समाप्त  कर  देना  चाहिये  t

 शी  कुष्ण  चन्द्र  हाल्देर :
 श्री

 पाण्डय  दरा  पुरःस्थापित  संविधान  संशोधन  विधेयक
 का

 में  स्वागत  कर्ता

 हमे  स्वतंत्र  हुए  27  aa  हो  गय  हं  लेकिन  अभी  भी  सत्त।रूढ
 दल  18  वर्ष के  युवकों  को  मतदान  का

 अधिकार  देने  से  इता  हैं  ।  उसे  देश के  ुवकों
 पर  विश्वास  नहीं है  ।  में  सत्तारूढ दल  को  याद  दिलाना  चाहता

 हूं
 कि  ब्रिटिश  काल  में  पश्चिम  बंगाल  में  से  कम  आयु  के

 युवको ंने  हजारों  की  संख्या
 में

 स्वतंत्रता

 संग्राम  में  भागਂ  लिया  ay  और  क्रान्तिवादी  गतिविधियों  में  शहीद  हुए  थे  ।  स्वर्गीय  श्री  कोनार  ने
 असहयोग

 आन्दोलन
 में

 14  वर्ष  की  आयु  में  भाग  लिधा  था  ।  अन्य  राज्यों  में  भी  ऐसे  अनेक
 उदाहरण

 मिल  जायेंगे  ।

 यह  gata
 की  बाते

 &
 कि  fax

 लोगों
 को  as  आसानी  से  प्राप्त  हो  गई  है  वे  इन  नवयुवकों  द्वारा

 किये  गये  त्याग  को  भूल  गये  है  और  इन  10  करोड़  युवकों  को  मतदान
 से  वंचित  रखना

 चाहते  है इसमें  सन्देह
 नहीं

 कि
 हमारे  यवक  आज  की  परिस्थिति  में  बड़े  व्यग्र  हैं  ।  उनमें  निराशा  की  भावना

 उत्पन्न  हो  गई  है  अतः
 उन्हें

 furtaret fama 29

 दी
 जानी

 चाहिये  ।
 हमें  विश्वविद्यालय  परिषद्‌ में  विद्यार्थियों  को

 प्रतिनिधित्व देना  चाहिये  |  विद्यार्थी  देश क गे  समृद्धि  की  ओर ले  जा  रहे  हैं  सरकार  उनको  उनके

 बहुमूल्य  अधिकार  से  कैसे  वंचित  रखना  हि  ?

 बंगाली  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 nsleti
 Summarised  translated  version  based  on  English  tra  tion  of  the  speech  delivered

 in  Bengali,
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 26  1974  संविधान  विधेयक

 1 नाभी

 निर्वाचन  विधि  संशोधन  विधे  यक  पर  संसद्‌  की  संयुकंत  समिति  ने  13  art  को  प्रस्तुत  अपने  प्रतिवेदन

 में  एक  मत  से  यह  सिफारिश  की  थी  कि  मतदान  की  आयु  21  sha  घटाकर  18  वर्ष  की  जानी  चाहिये  ।

 यहं  सच  है  कि  यदि  इन  gael  को  मतदान  का  अधिकार  दिया  जाता  है
 तो  सरकार  को  इन  अतिरिकत

 मतदाताओं  पर  अतिरिकत  धन  व्यय  करना  पड़ेगा  ।  लेकिन  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  चाहे  हम  सुची  में

 इनका  नाम  शामिल  करें  अथवा  नहीं  मतदान  सुची  अन्य  तरीके  से  बढ़ती  जाती  हैं  और  इसके

 स्वरूप  सरकारी  खजाने  से  करोड़ों  रुपये  खच  होते  है  ।  यदि  ए  सा  है  तो  सरकार  अपने  युवकों  को  उनके  उचित

 अधिकार  से  क्यों  वंचित  रखती है  ?  सरकार  उनको  उक्त  अधिकार  देने  से  इसलिये  हिचक  रही  है  क्योंकि

 एसा  करने  से  वह  अधिक  सम्य  तक  सत्ता  में  नहीं  रह  पायेगी  और  सदन  का  स्वरूप  बदल  जायगा

 और  आज  जो  दल  सत्ता में  हैं  कल  सत्ता  में  नहीं  रहेंगा  ।  यहीं  कारण है  कि  गत  तीन-चार  asia  इस

 सम्बन्ध  में  लगातार  प्रयास  किये  जाने  के  बावजूद  भीਂ  देश  के  18  वर्ष  के  नवयुवकों  को  मतदान  का

 अधिकार  नहीं  दे  रही  है  ae  बहुत  seq  की  बात  है  कि  जब  देश  में  विशिन्न  राजनीतिक  दलों  के  युवक
 संगठनों  का  आयु  सीमा  को  घटाकर  18  वर्ष  करने  के  बारे में  एक  मत  है  तो  सरकार  को  उक्त  मांग  स्वीकार

 करने  में  क्या  कठिनाई है  ?  ब्रिटेन  और  अमरीका  और  रूस  में  भी  18  वषे  के  युवकों  को  सतदान  का

 अधिकार  है  ।  यहांतक  कि  बंगला  देश  में  भी  18  ag  के  युवकों  को  मतदान  का  अधिकार  प्राप्त  हैं  अतः

 सरकार  किस  नतिक  आधारों  पर  उन्हें  उनके  अधिकार  से  वंचिंतਂ  रख  रहीਂ  मतदान  का  अधिकार

 उनमें  और  भधिक  जिम्मेदारी  की  भावना  gat  करेगा  और  वे  अपनी  शक्ति  का  प्रयोग  देश  के  विकास  के

 लिये  करेंगे  ।  युवकों  को  मतदान  का  अधिकार  देने  से  अनेक  सामाजिक  कुरीतियां  और

 दूर  की  जा  सकती  है  ।  भतपु्वं  चुनाव  aaa ने  भी  उल्लेख  किया  हैं  कि  युवकों  को  मतदान  का  अधिकार

 देने  में  कोई  प्रशासनिक  कठिनाई  नहीं  इससे  थे  सिद्ध  होता  है  कि  उक्त  मांग  न  केवल  वेध  है  बल्कि

 प्रशासनिक  रूप  से  भी  eqaara g  अतः  मैं  आशा  करता हूं  कि  सरकार  डा०  पाण्डेय  द्वारा  प्रस्तुत

 अनुच्छेद  10  और  326  के  स्वीकार  करेगी  और  इसी  aa में  नवयुवकों  को  मतदान  का

 अधिकार  प्रदान  करेगी  |  यदि  सरकार  उनको  उनको  अधिकार  नहीं  देगी  तो  वे  अपना  अधिकार  अपने  ही

 ढंग
 से  स्वयं  प्राप्त  कर  लेंगे  ।

 वे  इसके  लिये
 संघर्ष  करेंगे  और  देश  को  संघर्ष  के  पथ  पर  ले  जायेंगे  ।

 at  बी०  ato  नायक  :  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता हूं  यह  विधेयक
 असामयिक  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  ध्यान  में  रखने  की  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  हैं  कि  क्या

 यह  विधेयक  18  वर्ष  से  21  ag  की  आयु  वले  ad  से  परामशे  करके  प्रस्तुत  नहीं  किया
 गया  है  क्योंकि  अज  यदि  हम  इस  आयु  वर्ग के  लोगों  से  ge  कि  उनकी  पहली  मांग  क्या  हैं
 तो  व  यहीं  कहेंगे  कि  उन्हें  रोज़गार  चाहिये  ।  वे  मतदान  के  लिये  अयु  कम  करने

 के  लिय  नहीं  कहेंगे  ।

 सरकार  को  अधे-फासिस्ट  और  फासिस्टवाद  संगठनों  पर  रॉक  लगानी  चाहिये  ।  जो  देश

 की  स्वतन्त्रता  को  समाप्त  करने  पर  तुले  हैं  ।  सरकार  को  राष्ट्रीय  सेवक  अनंद  मार्गी

 और  अन्य  फासिस्ट  संगठनों  जिनका  fazataarea  प्रांगण  में  संकट  पैदा  खाद्यान्न
 दंग  करवान  तथा  गुजरात  में  आंदोलन  करवान  के  पीछे  हात  रोक  लगान  चाहिए

 श्री  पी०  जी०  अपने  तर्कों  के  साथ  इन्हें  राजनैतिक  संस्थाओं  की  बात  नहीं
 करनी  चाहिये  ।

 ait  बी०  ato  नायक  यदि  आप  मतदान  के  अधिकार  के  बारे  आज  के  युवक
 से  पूछें  तो  वह  कहेगा  कि  यह  एक  परिकल्पित  प्रशन  है  ।  et  के  बीच  एक  वोट  से  क्या

 अंतर  पड़  जायेगा ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैँ  आपका  ध्यान  अनुच्छेद  56  की  ओर  दिलाते  हुये  चाहता  हूँ  कि

 राष्ट्रपति  के  लिये  निर्धारित  कम  से  कम  35 ी  वर्ष  की  आयू  21  वर्ष  क्यों
 नहीं

 की
 जाती

 ?,

 (eqaerTe ) )
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 ato  ato

 कुछ  भी  हो  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  हमारे  देश  की  स्थितियों  को  gad  हुए  उचित  नहीं
 हैं  हमें  कुछ  अन्य  प्राथमिकताओं  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  हमें  युवकों  को  राजनीति
 की  ओर  आकर्षित  नहीं  करना  चाहिये  ।

 श्री  पी०  जी०  RaaTe  (aerarare)  :  में  इस  fagqaa  का  स्वागत  तथा  समर्थन
 करता  हुं  ।  मैं  समझता  हं  कि  मतदान  की  आयु  कम  होनी  चाहिये  ।  सभापति  इस
 प्रकार  के  विधेयक  पर  जब  भी  चर्चा  हो  तो  मंत्री  महोदय  को  सदनਂ  में  उपस्थित  रहना  चाहिये  ।

 सरकार  को  इस  विधेयक  के  विरोध  में  यही  आपत्ति  हो  सकती  है  कि  मतदान  की  आयु
 कम  करने  से  व्यय  तथा  मतदाताओं  की  संख्या  बढ़ेगी  ।  afer  ये  आपत्तियां  निराधार

 होंगी  क्योंकि  आयु  कम  किये  बिना  भी  व्यय  तथा  मतदाताओं  की  संख्या  बढ़  हो  रही  क्या

 सरकार  एसा  समझती  है  कि  मतदान  की  आयु  कम  करने  से  युवा  संस्थाएं  जोर  पकड़ेंगी
 और  युवक  सत्तारुढ़  दल  को  वोट  नहीं  दंगे  ।  हमारे  कैश  की  स्थिति  बहर  के  केशों

 से  भिन्न  हैं  यहां  के  छात्रों  को  उनके  मां-बाप  अधिक  आजादी  इस  कारण  नहीं  कि

 कहीं  वे  गलत  रास्ते  पर  न  चले  जायें  ।  इसके  विपरीत  बाहर  के  देशों  में  युवकों  को  गलतियां

 करने  की  आजादी  दी  जाती  है  ।  यदि  18  ae  की  आयु  सेना  में  भरती  विवाह  तथा

 ब्यापार  के  लिये  ठीक  समझी  जा  सकती  है  तो  विधान  सभा  तथा  संसद  सदस्य  का  चुनाव

 करने  के  लिये  क्यों  ठीक  नहीं  समझी  जाती  ।

 डा०  पांडेय  ने  कनाडा  आदि  देशों  के  उदाहरण  भी  दिये  हैं  ।  इन  केशों

 में  मतदान  की  आयु  21  से  घटाकर  18  वर्ष  कर  दी  गयी  है  ।  यदि  इन  देशों  में  ऐसा  हो
 सकता  है  तो  यहां  क्यों  नहीं  हो  सकता  ।  यदि  18  at  के  युवकों  तथा  युवतियों  को  मतदान

 का  अधिकार  दिया  जाये  at  देश  के  बौद्धिक  तथा  मानसिक  वातावरण  में  पर्याप्त  परिवतेन

 आयेगा  इससे  ae  के  युवक  राष्ट्रनिर्माण  के  कार्य  में  सक्रिय  भाग  ले  सकेंगे  ।

 इस  सदन  को  बहुमत  से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करना  चाहिये  i  मुझे  आशा  हैं  कि

 सरकार  इस  बारे  उचित  करेगी  ।

 डा०  ato  क०  आर ०  बदंराज  राव  :  में  इस  विधेयक  का  समथेन  करता हूँ  ।
 इस  विधेयक  से  गुजरात  और  बिहार  के  gat  नहीं  जोड़े  जाने  यह  अनुमानत  fara

 हैं  कि  18  वर्षीय  मतदाता  किस  दल  को  अपना  मत  देंगे  ।  चुनाव  व्यय  का  प्रश्न  भी  इस  से

 नहीं  जोड़ा  जाना  चाहिये  |

 अन्य  देशों  के  उदाहरण  का  भी  हमें  पालन  नहीं  करना  चाहिये  ।  हमें  अपनी  स्थिति

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  समय  निणंय  लेना  चाहिये  ।

 यदि  18  at  के  लॉग  अपरिपक्व  होते  तो  21  के  भी  होते  हैं  और  मे  तो  यहां  तक

 भी  कहूंगा  कि  60  वर्ष  तथा  इससे  अधिक  की  आयु  वले  भी  अपरिपक्व  होते  हैं  ।  यदि

 आप  मतदान  के  लिये  21  ag  की  सीमा  रखते  है  तो  इस  बात  में  भी  तके  है  कि  विशेष

 आयु  से  ऊपर  के  लोगों  को  मतदान  का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।  (saaat14)

 अजकल  विद्याथियों  को  राजनीति  से  सम्बद्ध  किया  जा  रहा  है  ।  में  कहना  चाहुंगा  कि
 ७८

 यदि  हम  उन्हों  मतदानਂ  का  अधिकार  दें  तो  वे  राजनीति  को  उचित  ढ़ंग  से  समझेंगे  ।
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 सभा  के  अक्सान  के  बर  में  प्रस्ताव 4  1896  )

 18  वर्ष  की  आयु  उपयुक्त  है  ।  पता  माननीय  faa  श्री  मावलंकर  19  वर्ष  rat

 चाहते  हैं  ।  18  वर्ष  की  आयु  विद्यार्थी  जीवन  काल  होती  है  ।  कालेजों  के  छात्र  राजनीति  में

 रूचि  रखते  है  ।  fatal  में  छात्र  राजनेतिक  प्रधार-मात्न  से  निर्दिष्ट  न  होकर  राजनेतिक

 निर्णय  भी  करते  हैं  ।  जो  छात्र  बाद  में  राजनेतिक  जीवन  में  प्रवेश  करना  चाहते  कालेजों

 में  उन्हें  इसके  लिये  प्रशिक्षण  मिलता  है  ।  मरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  नहीं  है  कि  इससे  छात्रों

 की  समस्या  का  समाधान  हो  जायेगा  ।  उन्हें  मत  देने  का  अधिकार  दिये  जाने  से  रोजगार

 भी  नहीं  मिल  जायेगा  ।  यदि  18  वर्ष  की  आयु  वालों  को  मताधिकार  प्रदान  किया  जाता  है

 तो  यूवा  पीढ़ी  में  राजनेतिक  उत्तरदायित्व  की  भावना  जागेगी  ।  gat  पीढ़ी  राजनीति  में  भाग  ले

 रही  है  ।  गुजरात  और  बिहार  का  उदाहरण  हमारे  सामने  है  ।  छात्रों  का  राजन  7.0  क्षेत्र  में

 प्रवेश  कराया  जा  रहा  है  परन्तु  गलत  ढ़ंग  से  ।  यदि  उन्हें  मताधिकार  प्रदान  कर  दिया

 जाये  तो  राजनतिक  दल  उनमें  रूचि  लेने  लगेंगे  अत  इस  विधेयक  के  पीछे  जो  धारणा

 में  उसका  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  |

 सभा  के  अवमान  के  बारे  में  प्रस्ताव

 MOTION  |: के2  :  CONTEMPT  OF  THE  HOUSE

 अध्यक्ष  महोदय  :  म  दर्शक  दीर्घा  में  लगभग  11.05  बजे  विपलव  बसु  नाम  दशक
 के  जिसने  अपने  पास  एक  feaTvarar  छुआ  छुपाया  हुवा  प्रवेश  करने  तथा  दर्शक  दीर्घा

 के
 द्वार  के

 निकट  ड्यूटी  पर  dara  लोक  सभा  afamiaa  के  एक  वरिष्ठ  वाच  एण्ड  ate  सहायक
 पर  वार  करने  के  प्रयास  के  बारे  में  सभा  का  ध्यान  दिलाता  हूं  ।  सभा  जेसी  उचित  ७

 कार्यवाही  करे  ।

 संसदीय  मंत्री  के०  TATTAT)  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 सभा  संकल्प  करती हैं  कि  अपने  आपको  विपलव  बसु  कहने  वाले  व्यक्ति  जिसने
 आज  11.05  at  लोक  सभा  की  दर्शक  दीर्घा  में  अपने  पास  एक  छुरा  छिपा

 ये  हुए
 प्रवेश  करने  का  प्रयास  किया  और  जिसने  दर्शक  दीर्घा  के  दुवार  के  निकट  ड्यूटी
 पर  ata  लोक  सभा  सचिवालय  के  एक  वरिष्ठ  वाच  एण्ड  ats  सहायक  को
 जोर  से  ठोकर  मारकर  उस  पर  आक्रनण  किया  और  faa  वाच  एण्ड  are  अधिकारी
 ने  तुरत  हिरासत  में  ले  एक  भारी  अपराध  किया  है  और  वह  इस  सभा
 के  अवमान  का  दोषी  है  ।

 यह  सभा  यह  भी  संकल्प  करती
 है

 कि  कानून के  अन्तर्गत  उसके  विरुदूध  की
 जाने  वाली

 क्सी
 करन

 अन्य  कायवाही  के  पूर्वाग्रह  बिना  विपलव  बसु  को  सभा  के  इस  प्रकार  अवमान
 के  लिए  26  1974  के  मध्याहून  पश्चात्‌  6  बजे  तक  की  कड़ी

 कद  की  सजा  दी  जाये  और  उसे  के  ma  नई  दिल्‍ली  भजा  जाये  2.0

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि
 _

 यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  अपने  आपकों  विपलव  बसु  कहने  वाले  व्यक्ति  जिसने
 आज  11.05  बजे  लोक  सभा  की  दर्शक  दीर्घा  में  अपने  पास  छुरा x  छिपाये

 हुए  प्रवेश  करने  का  प्रयास  किया  और  जिसने  रावी ul  क
 दीर्घा  के  दूवार  के  fans

 ड्यूटी  पर  तैनात  3  सभा  सचिवालय  के  up  वरिष्ठ  वाच  एण्ड  as  सहायक
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 को  जोर  से  ठोकर  मरकर  उस  पर  आक्रमण  किया  और  जिसे  वाच  एण्ड  वाड

 अधिकारी  ने  तुरन्त  हिरासत  में  ले  एक  भारी  अपराध  किया  है  और  वह
 इस  सभा  के  अवमान  का  दोषी  तै  ||

 यह  यह  भी  संकल्प  करती  है  कि  कानून  के  ara  उसके  विरुदूध  की  जाने
 किसी  अन्य  कार्यवाही  के  पुर्वाग्रिह  बिना  विपलव  बसु  को  सभा  के  इस  प्रकार

 मान  करने  के  26  1974  के  6  बजे
 तक  की  कड़ी  की  सजा  दी  ale  केन्द्रीय  नई  दिल्‍ली

 भजा  जाये  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  रातू  जोसाय्या  तवाकिया  थितुइवुड  तथा  फिजी  के  सेनेट  सदस्य  का  स्वागत

 WELCOME  TO  MR.  RATU  JOSAIA  TAVAKIYA,  THETUIVUDA AND  MEMBER  OF
 THE  SENATE  कावा

 अध्यक्ष  मह डी tea  मैं  आप  सब  की  ओर  से  फिजी  के  अपने  प्रतिष्ठित  अत्यन्त

 सम्मानित  fra  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 हम  सभी  उनका  स्वागत  करते  है  तथा  अपने  केश  में  उनके  gas  निवास  की  कामना

 करते  हैं

 *हाल्दिया  पत्तन  पर  c farqats  की  स्थापना  करना

 SETTING  UP  OF  SHIPYARD  AT  HALDIA  PORT

 श्री  समर  गह  हाल्दिया  पत्तन  पर  feraaré  स्थापित  करने  कीः  अत्यधिक

 आवश्यकता  है  ।  सरकार  ने  यह  १ निगय  किया  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  50  करोड़

 रुपये  की  लागत  से  दो  अतिरिकत  शिपयाड  किये  जायेंगे  ।  वर्तमान  faery  में  से

 तीन  पश्चिमीਂ  तट  पर  और  एक  दक्षिण  में  है  ।  पांचवीं  योजना  में  बनाये  जाने  वाले

 यार्डों  में  से  एक  या  दो  पूर्वी  तट  के  पास  होने  चाहिये  ।

 सरकार  ने  वर्ष  1973  में  ब्रिगेडियर  नरूला  की  अध्यक्षता  में  एक  तकनीकी  आर्थिक

 समिति  गठित  की  थी  ताकि  दो  अतिरिक्त  शिपयार्डों  के  लिये  सयानों  के  बारे  में  अध्ययन

 किया  जा  सके  |

 Sto  हेनरी  आस्टिन  पीठासीन  हुए

 |  Dr.  Henry  Austin  in  the  Chair  J

 न्गा जेसा  कि  ge  rierTst साप  i  a प् च्  ald  eal  ह  गि न्गा  शेषज्ञ  समिति  ने  तीन  माडलों  का  सुझाव  दिया

 है
 ।  माडल  न७  I—

 36,000  से  60,000  डी०  डब्ल्यू
 ०  माड्ल  तं०  II~1,20,000  से

 *आधे  घण्ट  की  चर्चा
 *Half  an  Hour  Discussion
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 हाल्दिया  पत्तन  पर  शिपयाडे 26  1974
 की  स्थापना  करना

 1,80,000  डी०  डब्ल्यू०  माडल  नं०  111--2,25,000  से  3,60,000  Sto sary oF o

 माइल  ao  1  के  लिये  दो  या  तीन  संभाव्य  स्थानों  का  सुझाव  गया  और  वें

 सभी  उपयुक्त  पाये  गये  ।  माडल  to  11  कुलावंगी  पारादीप  और  हाजरा  उपयुक्त  समझ  गये  |

 हाजरा  पश्चिमी  तट  पर  है  जबकि  हम  पूर्वी  तट  के  लिये  मांग  कर  रहे  हँ  ।  माडल  नं०  111

 के  लिये  हाल्दिया  और  हाजरा
 को

 उपयुक्त  समझा  गया  ।  गुणों
 की  दृष्टि  से  हल्दिया

 सर्वोत्तम  स्थान  है  ।  माइल  नं०  के  लिये  पारादीप  उपयुक्त  है  ।

 वर्ष  1971  में  सरकार  ने  एक  और  समिति  हाल्दिया में  जहाज  निर्माण  करने के  लिये  शिपयार्ड

 स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  faa  की  at.  उस  समिति  ने  हाल्दिया

 में  एसा  शिपयार्ड  बनाने  के  पक्ष  में  रिपोर्ट  दी  है  ।  1972  में  एक  कार्यकारी  दल  ने  अनेक
 प्रश्नों  पर  विचार  करने  के  बाद  हाल्द्या  के  पक्ष  में  रिपोर्ट  दी  ।

 यहं
 बात

 सर्वे  विदित  है
 कि

 हाल्दिया
 का

 विकास  एक  नये  पत्तन  के  रूप  में  हुआ  है  ।

 विभिनत  टन  भार  के  जहाज़ों  को  अपने  यहां  खड़े  करने  की  उसकी  क्षमता  पारादीप  तथा  अन्य

 सुझाई  गई  जगहों  से  अधिक  है  और  फिर  में  एक  तय  औद्योगिक  ang
 का  निर्माण  हो  रहा  है  ।  फिर  हाल्दिया  में  रेल  और  सड़क  अतिरिक्त  अन्तर्देशीय  नदी

 परिवहन  सुविधा  भी  उपलब्ध  है  ।  बृहत  कलकत्ता  औद्योगिक  ace  के  कारण  हाल्दिया  के

 पास  फालतू  मरम्मत  आदि  की  सुविधा  आसानी  से  उपलब्ध  है  ।  फिर
 माल  के  गाड  साफ  करने  आदि  की  सुविधाओं  के  कारण  भी  हाल्दिया  पोत
 निर्माण  के  लिये  एक  आदर्श  स्थान  है  ।

 fat  बिल्डिंग  यार्ड  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  पहले  ही  बहुत  बड़ा  भूभाग
 देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  बताया  गया  है  कि  सरकार  ने  विदेशी  परामर्श  से  परियोजना
 प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिये  नरूला  समिति  प्रतिवेदन  को  पहले  ही  भेज  दिया  है  ।  में

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  प्रकार  के  विदेशी  परामशं  की  व्यवस्था  है  और  वे  किस
 प्रकार  की  परियोजना  तैयार  करेंगे  ।  इस  मामले  में  निर्णय  करने  में  विलम्ब  नहीं  किया  जाना

 चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  मं  जानना  चाहता  हूं  कि  विदेशी  सलाहकारों  का  और  परियोजना  प्रतिवेदन
 कब  तक  तैयार  हो  जायेंगे  और  सरकार  यह  fata  कब  करेगी  कि  स्थान

 कहां
 q  आशा  करता  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  सहमत  होंगे  कि  शिप  बिल्डिंग  यार्ड  के

 हल्दिया  उपयुक्त  स्थान  है  और  वहां  at  शीघ्र  आरंभ  किया  जायेगा  ।

 Shri  Swaran  Singh  Sokhi  (Jamshedpur):  I  am  in  favour  of  construction  of  a
 a  shipbuilding  yard  at  Haldia.  It  will  be  helpful  in  exporting  goods  from  Bihar.

 Calcutta  port  is  very  congested.  I  think,  the  ships  manufactured  ind  igenously
 may  be  helpful  in’  exporting  our  goods.

 If  the  report  on  the  shipyard  is  ready,  it  should  be  presented  in  the  House
 as  soon  as  possible.

 श्री  बी०  do  नायक  मुझे  ब्रिगेडियर  नरुला  की  समिति  में  सरीक  होने  का
 शवसर  मिल  था  ।

 जहां  तक  मूझे  याद  है  चार  वर्ष  पहले  दत्त  समिति  निथुक्त  की  गई  थी  ।  इस  समिति
 ते  अपनी  सिफारिशों  में  कहा  था  कि  देश  के  उन  स्थानों  में  जहां  अत्यधिक  उद्योग  केन्द्रीत

 हूँ  वहां  से
 उद्योगों

 को  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।

 The  Minister  of  प्रा
 ipping  and  1  (Shri  Kamalapati  Tripathi) :

 The  hones  Member  ha:  bee  a  member  0  Committee.

 145



 Setting  up  Of  Shipyard  at  July  26,  1974
 Haldia  Port

 Shri V.  Naik :  Which  Committee ?  It  was  a  separate  Committee  appointed
 four  years  ago.

 ae  समित्ति  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  की  गई  थी  ।

 श्री  कमलापति  त्रिपाठी  :  इस  प्रश्न  ar  नरूला  समिति  के  :-  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  बी०  वी०  नायक  :  एक  बार  केरल  में  कोचीन  को  शिपधार्ड  बनाने  के  fara  चुना
 गया  था  ।  वर्ष  1962  से  1972  तक  कोचीन  शिपयाड़  बनता  रहा  हाल  ही  में  as  तयार

 हो  रहा  है  ।

 सभापति  महोदय
 :  आपका  प्रश्न  क्या  है  ?

 श्री  नायक  कया  नरुला  समिति  की  सिफारिशों  के  गुणों  की  जांच  कर  के

 aq  frog  निकाले  जायेंगे  या  जहां  से  समिति  ने  कार्य  छोड़ा  हैं  वहां  से  नथे  सिर  से  कार्य
 frmrer
 किया  जायेगा  ? आरंभ  किया  जायेगा  ?  क्या  विदेशी  ag  निगमों  का  समथंत  प्राप्त

 Shri  Hukumchand  Kachwai  (Morena)  It  is  essential  to  construct  and  deve-

 lop  our  shipping  industry  in  under  to  keep  pace  with  the  ships  manufactured
 abroad.

 When  shall  we  be  able  to  export  ships  to  foreign  countries  after  fulfilling
 our  own  requirements,

 What  is  our  requirement  of  ships
 ?  How  much  expenditure  we  shall  have

 to  incur  to  meet  that  requirement  ?

 Ks  कृष्ण  चन्द  हात्दर  सागर  द्वीप  और  कलकत्ता  पत्तन  के  बीच  पानी

 से  गाद  निकालने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ताकि  बड़े  जहाज  हल्दिया
 पत्तन  आसानी  से  पहुंच  सक  ?  इस  पत्तन  पर  आने  वाले  जहाजों  का  अधिकतम  टनभार

 होगा  ?  वर्ष  1978-79  में  वर्तमान  से  तिगूना  यातायात  इस  पत्तन  पर  होगा  क्या  हल्दिया

 पत्तन  की  योजना  और  निर्माण  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  ने  इस  पहलू  को  ध्यान  में

 रखा है  ?

 पत्तन  का  पहला  चरण  1974  तक  पुरा  हो  जाना  इसकी  अवधि

 बढ़ाने  का  क्या  औचित्य  है
 ?

 अधिक  पत्तनों  की  मांग  की  जा  रही  है  ।  अतः  सभी  क्षेत्रों  में  अधिक  पत्तनਂ  और

 याड  बनें

 हल्दिया  शिपयाड  पर  अंतिम  रूप  से  कार्यो  कब  आरंभ  होगा  और  कब  समाप्त  होगा  ?

 इसके  पुरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा  और  इसकी  अंतिम  क्षमता  क्या  होगी  ?

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Kamalapathi  Tripathi)  In
 reply  to  the  questions  raised  by  Shri  Samar  Guha.  I  would  like  to  say  that
 the  Narula  Committee  was  not  a  Committee  but  a  Techno-Economic  Group.

 the  instane  of Before  this  Group  a  working  Group  went  to  Haldia  at  the
 West  Bengal  Government.  There  was  a  demand  from  all  the  maritime  States  for
 a  Techno-economic  Group.  This  group  was  constituted  in  response  to  that
 demand  and  it  visited  all  the  states.  It  submitted  its  report.  This  Group  re-
 commended  about  three  models.

 *  बंगला  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रुपान्तर  |

 Summarised  translated  version  hased  कन कत त स के ये + tlal on  English  of.  the  Speech  deli- vered  in  Bengali.
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 1896  \*  a]  हल्दिया  पत्तन  पर  शिपयाड

 की  स्थापना
 करना

 Then,  it  was  thought  that  consultants  should  be  called  as  it  was  not

 possible  to  construct  bigger  ships.  Consultants  from  the  K.,  Norway  and

 Yugoslavia  were  invited.  These  consultants  will  visit  all  the  four  states.  The

 work  about  model  No.  has  been  dropped  at  present

 जहां  तक  माडल  संख्या  3  का  सम्बन्ध  ag  बहुत  बड़ी  परियोजना

 डी०  डब्स्य०  ठी०  और  3,50,000  डी०डब्ल्य०  टी०  की  ।  इस  योजना  को  आरंभ  करना

 नहीं  है

 All  the  four  reports  are  to  come  Tt  will  take  about  five  to  six  months.

 कोई  विलम्ब  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  हम  स्वयं  इस  कार्यो  को  शीघ्र  ही  पुरा  करना  चाहते
 ।  इस  परियोजना

 है
 ।

 इस  कर्य  में
 60

 से
 200

 करोड़  रुपये  से
 अधिक

 लगाने  पढ़ेंगे
 को  आरंभ  करने  से  पूर्व  उचित  और  विस्तृत  परियोजना  प्रतिबंदन  तथा  स्थान  आदि  में  के

 बारे  में  water  आने आने  चाहिये  ।

 जहां तक  हल्दियां  का  सम्बन्ध  यह  पूरा  होने
 वाला  है  और  यहां पर  1,80,000

 डी०डब्ल्यू०टी०
 के  आभार  के  जहाज  आ  सकेंगे  |  वर्ष  1975  के  मध्य  तक  यह  पत्तन  पूरा

 हो  जायेगा  और  इस  बीच  परामशंदाताओं  से  भी  प्रतिवेदन  fret  जायेंगे  ।  तब  सरकार  निर्णय
 करके  आगे  कायें  करेगी

 श्री  शंकरराव  सावन्त  :  क्या  विदेशी  परामशंदाताओं  ने  केवल  इसीਂ  पत्तनਂ

 का  दौरा  किया  या  अन्य  पत्तनों  का  भी  दौरा  किया  ?

 - सभापति  महोदय  जी  नहीं  ।  सभा  स्थगित  होतीਂ  प

 तत्पदचात्‌, ष्ष्  लोक-सभा  29  1974/7  श्रावण  1896  (  )  के  ग्यारह बजे  तक
 के  लिये  स्थगित  हुई

 ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Monday  July  29,  1974/Sravana  7,
 1896  (Saka)
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